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 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोशा  का  भारत  में  विलीनीकरण  करते  समय  पुर्तगाली  सैनिकों  ने  जो  तोड़फोड़  की

 की  थीं  उसमें  कितनी  हानि  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ;

 क्या  वे  पुल  सड़के  जो  उस  समय  टूट  गई  थीं  फिर  से  बन  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  गोवा  में  झर  भी  निर्माण  सम्बन्धी  कार्यों  की  कोई  योजना

 तैयार की  है  ;

 यदि  तो  वह  कया है  ;  भ्र ौर

 गोझा  बन्दरगाह  के  जिस  भाग  को  पुर्तगाली  सैनिकों  ने  हानि  पहुंचाई  कया  वहू  भी

 अब  ठीक  हो  गया  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  अनुमान है  कि  कुल  नुकसान

 ६६.७१  लाख  रु०  का  ।

 कंडियापार  पुल  पूरा  बन  चुका  है  कौर  यातायात  के  लिय  खुला  ड्  है  भ्राता है  कि

 अन्य  पुलों  ate  पुलियों में  से  अघिकांश  केਂ  पुनर्निर्माण  का  काम  लगभग  पांच  हफ्ते  में  पुरा  हो  जाएगा
 ।

 झर  सरकार  गोशा  के  अन्दर  कुछ  सड़कों  को  चौड़ा  शर  पुरुता  करने  तथा  पंजिम

 श्र  कोरतालिम  में  नए  पुल  बनाने  के  एक  कायक्रम  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 मारमागोश्ना  बन्दरगाह
 के  किसी  भी  हिस्से  को  कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचा  ।

 २६०१
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 श्री  प्र  काशवीर  शास्त्री
 :

 क्या  यह  जान  सकता  हूं  कि  यह  जो  हानि  हुई  है  पुर्तगाली  सैनिकों

 द्वारा  इसमें  सब  से  अधिक  हानि  किस  भाग  को  पहुंची  है
 ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :
 ज्यादातर  खड़े

 तो  जो
 पुल  टूट  गये  हैं  उन्हीं  पर  होगा

 ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  इन  सड़कों  प्रौढ़  दूसरे  स्थानों
 को

 जो

 हानि  पहुंची  इसके  अतिरिक्त  पुतगाली  सैनिकों  ने  कुछ  धार्मिक  स्थानों  को  भी  हानि  पहुंचाते  का

 यत्न  जिसको  बाद  में  फिर  हमारी  गवर्नमेंट  ने  सुधर वाया
 ?

 1  Viera  सिह  एक  पुराने  चरचे  में  कुछ  नुकसान  हुमा  मौर  तो  कोई  बड़े  नुकसान  की

 खबर  हमें  नहीं  है  ।

 +  ग  हरि  विष्णु  प्रदन  के  ae  भागों  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  गोझा  के  विकास  के  कार्य  को  झष  भारत  के  तीसरी  योजना  के  कार्यक्रम  के  साथ

 एकीकृत  करने  अथवा  कम  से  कम  जोड़ने  की  कोई  प्रस्थापना  सरकार  के  सामने  है  ?  यदि  तो  इस

 काम  के  लिय  स्थानीय  तौर  पर  क्या  तंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ?

 tat  दिनेश  सिह  :  यह  गोझा  की  परिवहन  व्यवस्था  के  बारे  में  है  ।

 fot  हरि  विष्णु  कामत  :  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ?

 महोदय :  विकास  और  इसे  योजना  के  साथ  जोड़ना  भिन्न  भिन्न  बातें  हैं
 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  इस  स्वाधीनता के  निर्माण  ante
 का  इतना  afr  कार्य  किया  जा  रहा  है  ?  क्या  किये  जा  रहे  निर्माण  कांय  की  कोई  योजना  है  या

 केवल  तदर्थ  कार्य  है  ?

 महोदय
 :

 में  यह  कह  रहा  था
 कि

 इस  प्रश्न  के  साथ  इसका  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 तो  यह  महत्वपूर्ण  है  ।

 श्री  to
 के०  क्या  गोशा  के  निर्माण  कायें  के  लिये  घन  गोझा  के  राजस्व

 से
 दिया  जाता  है

 या  केन्द्रीय सरकार  के  घन  से  ?

 श्री  दिनेश  fags  कार्यक्रम बड़ा  यह  कहना  कठिन  है
 कि

 झाया  यह  धन  गोया  के

 से  लिया  जायेगा  या  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  व्यय  देना  पड़ेगा  ।

 श्रीधर  के०  देव
 :  अनुमान क्या  है  ?

 श्री  भक्त  मदान  श्रीमान्‌  गोपा  में  पुतेगा लो  सैनिकों  के  द्वारा  जौ  नुकसान  किया

 पुर्तगाली  सरकार
 से  उसकी

 क्षतिपूर्ति  कराने  के  लिए  क्या  कोई  कदम  उठाया  जा  रहा  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह
 :  जी  नही ं।

 श्री
 sent  हर वानी  कया  सरकार  गोझा  के  उन  नागरिकों  को  कुछ  मुआवजा  देने  का

 विचार  करती  जिनकी  सम्पत्तियां  सैनिक  कार्रवाई  के  दौरान  पुर्तगालियों  द्वारा  नष्ट  कर  दी  गई

 थीं  ?

 pra  अंग्रेजी
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 fart  fata  सिंह  यह  vet  भिन्न  है  ।

 tat  उ०  मू०  त्रिवेदी  :
 ये  कार्यवाइयां  वास्तव  में  कब  आरम्भ  की  गई  थीं  ?  क्या  वे  सदस्य

 कार्रवाई  के  बाद  प्रारम्भ  की  गई  थीं  या  क्या  वे  लग भ्रम  १५  दिन  पहले  आरम्भ  की  गई  थीं  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  कौन  सी  कार्यवाइयां ?

 गुनी  उ०  मठ  त्रिवेदी
 :

 इन  चीजों  को  नष्ट  करने  के  काम  ।

 गयी  दिनेश  सिंह
 :

 यह  सदस्य  कार्रवाई  से  पहले  कौर  उसके  बीच  में  किया  गया  था  ।

 tat  उ०  Ho  त्रिवेदी  कितने  दिन  पहले  ?

 श्री  दिनेश  सिंह
 :

 मैं  समझता  हूं  केवल  दो  दिन  पहले  |

 श्री  हेम  sent:  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पुर्तगालियों  ने  गोझा  छोड़ते  समय

 इधर  उधर  चले  हुए  बम  छोड़  दिये  जो  बाद  में  शर  उनसे  कई  लोग  मर  तो  क्या  सरकार

 इन  बमों  को  ढूढने  झर  गोरा  को  इनसे  aaa  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  कार्रवाई  के  तुरन्त  पश्चात्  इंजीनियरों  ने  अधिकांश  बमों  को  हटाने  का

 प्रयत्न  किया  जहां  वे  इन  बमों  को  पा  सके  ।

 दारणाधियों  का  पुनर्वास

 श्री  दीनन  भट्टाचार्य

 |  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :
 डा०  सेन

 डा०  सारा दीदा  राय  :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 सरकार  मुरमू

 क्या  श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुस्लिम  बरकों  कौर  मकानों  में  रहने  वाले  सभी  शरणार्थियों  के  पुनर्वास

 में  शी'घ्रता  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  लोगों  को  निकल  जाने  के  नोटिस  दिये  जा  चुके  हैं  प्रौढ़

 उन्हें  रहने
 के

 लिये  कोई  दूसरी जगह  नहीं  दी
 गई  है

 अभी  तक  मुसलमानों  के  कुल  कितने  मकान  शरणार्थियों  के  कब्जे  में  हैं  ;  शर

 इन  दारणाधियों  को  रहने  की  दूसरी  जगह  कब  दी  जायेगी  कौर  मुसलमानो ंके
 मकान

 भगवान-मालिकों को  कब  लौटा  दिये  जायेंगे  ?

 श्रीवास
 कौर  संभरण  मंत्रालय में  उपमंत्री  :  गौर

 मुसलमानों  की  सम्पत्तियों  में  जो  विस्थापित  लोग  रह  रहे  उनको  या  तो  उन्हें  अभिग्रहण  करके  उन्हीं

 सम्पत्तियों  को  फिर  से  बसाया  जा  रहा  है  या  eas  वे करि पक  ४
 स्थान

 दिये  जा  रह ेहैं
 ।

 मिल  ग्न ग्रेजी  में
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 चना  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  एकत्रित  कीਂ  जा  रही  है  शौर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेंगी  ।

 विस्थापित  लोगों  के  कब्जे  में  झ्र भी  भी  4&  मुसलमान  मकान  हैं  ।  उनमें  से  Ck  उन

 मुसलमानों  के  हैं जो  पाकिस्तान  चले  गये  थे  किन्तु  वे  फिर  वापस  भारत  लौट  असाध्य  ।  शव  ६०  मकान

 उन  मुसलमानों  के  हैं  जो  अंदर  ही  विस्थापित हो  गये  हैं  ।  यह  बता  दिया  जाए  कि  पहले
 मामले  में लगभग  १२,०००  मकान  दिए  जा  चुके हैं  श्र बाद वाले बाद  वाले  मामले में  AXE  ।

 श्र  दीनेन  ara
 :

 ये  मुसलमानी  मकान  कितने  समय  के  इन्दर  खाली  करवा  लिये

 जायेंगे  रोक  शरणार्थियों  को  वे  कल्पित  स्थान  दे  दिया  जायेगा  |

 फ्री  जगन्नाथ  राव  :  कोई  निश्चित  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  किन्तु  यह  जितन  जल्दी  हो

 किया  जायेगा  ।

 गधी  दिनेश  भट्टा चा यें  :
 मुसलमानों  के  मकानों  के  ही  समान  बहुत  से  हिन्दू  मकान

 भी  हैं
 जो

 अभी  तक  कुछ  शरणार्थियों  के  कब्जे  में  हैं  यह  मकान  कब  खाली  किये  जायेंगे  अर  मूल  मालिकों

 [  लौटाये  जायेंगे
 ?

 आवास  सौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  हम  मुसलमानों  हिन्द्भ्नों

 दोनों  के  मकानों  के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  स०  मो ०  बनों  :  जिन  शर्तों  के  प्रधान  ये  परिवार इन  मकानों  में  रह  रहे  हैं  क्या  उन  को

 कुछ  किराया  anf  देना  पड़ता है  या  क्या  उन  को  ये  मकान  निःशुल्क  दिये  गये  हैं
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  एक  शरणार्थी  स्वभाव  कौर  प्रकृति  से  हमेशा  हकदार  रहता है  ।  १४

 वर्षों  से  यही  होता  रहा  है  ।  हम  जितना  वसूल  कर  सकते हैं  उतना  वसूल  करने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  किन्तु  में  विशवास  करता हूं

 pat  महोदय  :  यह  बड़ा  ग्रा रोप  है  ।

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना
 मूझे  खेद  है  मं  स्वयं  उन  में  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  मेरा ऐसा  इरादा  नहीं  था  ।

 मेरे  कहने
 का

 वास्तविक  भाव
 यह

 है
 कि

 अधिकांश  मामलों  में  जहां  अनधिकृत  कब्जा  हो  गया  है  कोई  किराया  वसूल  नहीं  gat  है  ।  वास्तव मैं
 किराया  देने  में  विस्थापित  लोग  हमेशा  हिचकिचाते  हैं  किन्तु  मालिकों  को  qatar  का  हक  होता  है  ।

 श्री  Blo  Wo  गीत  :  कया  )  झल वलर में  मेव  )  बोरिग  हाउस  की

 जिस  में  शरणार्थी
 थे

 अभी  खली  कर  दिया  गया  है  कौर  इस  को  खाली  होने  में  कितना  समय  लगगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  इन  १५  वर्षों  में  जब  झरण।थियों  न  मुसलमानों  के  मकानों  पर  कब्जा
 किया  मालिकों  को  कर  कौर  oe  प्रभार  देन  पड़े  हैं  हालांकि  उन्हें  शरणार्थियों  से  कोई  किराया

 वसूल  नहीं  sar  ।  क्या  सरकार  इस  बात  का  विचार  करेगी  कौर  क्या  करों  रोक  नगरपालिका  प्रभार

 ants  उठाया  राशि  सरकार  द्वारा  मकरध्वज  के  तौर  पर  दी  जायगी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पत्री  सेहर  चन्द  खन्ना  :  मे  स्थिति  भ्रच्छी  तरह  श्र  पूरी  तरह  बताऊंगा  ।  में  नहीं  चाहता  कि

 एसी  धारणा  बनाई  जाये  कि  हम  न  मूसलमानों  के  घरों  पर  विस्थापितों  द्वारा  लिये  गये  कब्जे  को  खली

 करवाने के  लिये  कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  हैं  ।  दो  प्रकार  के  मुसलमान  हैं  जिन  के  aah  में  मकान  नहीं  ।

 एक  वह  श्रणी  है  जो  पाकिस्तान  चले  गय  हैं  कौर  नहरू-लियाकत  संधि  के  अधीन  उन्हें  वापसी  बुला  लिया

 गया  था
 ।

 हम  ने  उन  की  सम्पत्तियां  लौटा  दी  हैं
 वास्तव में  RX,o00 a से  अधिक  मामलों  में  ।  फिर

 वे  मुसलमान  हैं  जिसे  अन्दर  रहते  ही  कब्जे  से  हटाया  गया  ।  उन  की  संख्या  बहुत  अधिक है  ।  श्।र  उनके

 मकानोंਂ  पर  हिन्दुओं  कौर  मुसलमानों  के  मकानों  पर  शरणार्थियों ने  कब्जा  कर  लिया  ।  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  जो  अधिनियम  पारित  किया  हैं  उस  के  अधीन  सक्षम  प्राधिकारी  प्रत्येक  मामले  की  जांच

 करते  हैं  पौर  मु राजा  मालिकों  को  मिल  जाता है  ।  जिन  शरणार्थियों  को  खाली  करने के  लिये  कहा

 गया  हैं  उन्हें  व ेकल्पित  स्थान  दिया  जायेगा  ।  वास्तव  में  परिचय  बंगाल  सरकार  कौर  भारत  सरकार

 ने  बहुत  शीघ्नतापूवंक  कौर  झ्रावश्यक्तापूर्णे  कार्यवाही  की  है  ।

 मीटर  गाड़ियों  का  आयात

 1...  श्री  afew  माथुर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पिछले  तीन  साल  में  हर  साल  कितनी  मोटर  गाड़ियां  विदेशों से  मंगाई  गयी  कौर
 कसि

 प्रयोजन के  और

 आयात  की  गयी  कितनी  मोटर  गाड़ियां  उस  भ्र वधि  में  र  किन  कीमतों  पर  फिर  बेच

 दी  गयीं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  सुभाष  कौर

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २.  अनुबन्ध  संख्या  ८१]  ।

 शी  हरिशचन्द्र माथुर  :  विवरण में  जो  बातें  बताई  गई  हैं  उन  के  अनुसार  यह रक से  है  कि

 भ्र  अरन्य  स्थानों  में  व्यापारियों  के  प्रदान-कक्षों  में  बहुत  सी  बिल्कुल  नई  कारें  विदेशी  कारें

 बेची जा  रही  हैं
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :
 जी  नहीं  ।  वे  इस  प्रकार नहीं  बेची  जातीं  ।  वे  सामान्य  तरीके  से  बची

 जाती  हैं
 जो

 में  ने  विवरण  में  बताये  हैं  ग्रथित  यह
 कि

 तीन  श्रेणियों  में  विदेशी  कारें  जाती  हैं  ।  में  ने  पहले

 ही  बता  दिया  है  कि  जहां  तक  मुख्य  श्रेणी  का  सम्बन्ध  है  जिस  के  लिये  कंट्रोल  की  श्रीमती  जारी  की

 जाती हैं  वे  अब  राजकीय  व्यापार  निगम  के  द्वारा  बेची  जाती  हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  इस  देश  में  जो  तरीका  अपनाया  जाता  है  क्या वह  अन्य  देशों  में  भी

 अपनाया  जाता  है  अथवा  क्या  हम  विशेष  रियायत  दे  रहे  हैं  तौर  हम  ठीक  तरह  से  नहीं कर  सबते  ।

 श्री  मदुराई  हर  देश  में  तरीका  भिन्न  हैं  we  हम  राजनयिक  दलों  के  नेताओं  तथा

 वे  दैनिक  काय॑  मंत्रालय  तथा  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  इस  मामले को  उठा  रहे  हैं  कि  वे  यह  पता  करें कि

 क्या.हम ऐसा मागं निकाल ऐसा  मागं  निकाल  सकते हैं  ताकि  उन  उपयुक्त  कारों को  जो  प्राप्तਂ  व्यवित

 अधिनियम  के  अधीन  विशेषाधिकार  प्राप्त  लोगों  को  दी  जाती  राजकीय  व्यापार  निगम  को  दे  दिया

 जाये  ताकि
 वे

 उन  को  सार्वजनिक  नीलामों  में  बेचें  र  कुछ  पुरानी  कारों
 क़ा

 उपयोग  भारत  सरकार

 eee
 के  लिये  या  पेंशन  को  बढ़ाने  के  लिये  किया  जा  सकता  है  ।

 अंग्रेजी  में
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 शी  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  क्या  ऐसी  कारों  को  राजनियक  दलों  द्वारा  बेचे  ज  लिये  कोई

 निम्नतम  अवधि  निर्धारित की  गई  है  ?

 गंदी  सुभाष  दाह  जी  at  इस  को  अधिनियम  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।  यह  फोन से  पांच

 वर्ष  तक  है  ग्रोवर  नियंत्रण  मंत्रालय  अपने  स्वविवेक  का  उपयोग  इस  मामले  में  कर  सकता  gt

 श्री  डा  माननीय  मंत्री  ने  जिस  योजना  का  अभी  उल्लेख  किया  है  वह  यह  है  कि  राजनयिक

 दलों  द्वार  इस्तेमाल  कीं  गयी  कारें  राजकीय  व्यापार  निगम  are  को  बेची  जायेंगी  ।  यह प्रश्न  पिछले

 दो  या  झ्र धिक  वर्षो  से  विचाराधीन  हैं  ।  प्रति  सत्र  में  यह  कब  से  होगा
 ?

 श्री  मनुभाई  are  :  इसके  बारे  में  थोड़ी  भ्रान्ति  है  ।  सी०  सी०  पी०  जारी  दूसरी  श्रेणी  के  बारे

 में  होती  है  ।  जहां  तक  राजनयों  का  संबंध  है  हम  राजकीय  व्यापार  निगम  के  द्वारा  इन  कारों  की  बिक्री

 करने  का  रास्ता  निकाल  नहीं  सफे  ।  हमारा  प्रयत्त  यही  है  वे  विदेशी  सरकारों  के  प्रतिनिधि  हैं

 तर  हमें  इस  मामले  में  उन  से  वार्तालाप  करना  पड़ता  है  कौर  इस  प्रकार  की  योजना  को  चलाने  से  पूर्वे
 उन  की  सहमति  लेनी  पड़ती  है  ।

 श्री  तिर मल राव  उच्च  शक्ति  वाली  विलास पूर्ण  कारों  के  आवंटन  का  क्या  तरीका

 जो  विदेशी  want  के  लिये  होती  हैं  ।  क्या  वे  मह  निदेशक  को  दी  जाती  हैं  कौर  जो  उस  संगठन  के

 स्वविवेक के  भ्र नू सर  उन  का  निपटारा करता  है  या  उस  के  लिये  कोई  समिति  है  ।

 श्री  मनु भाई  दाह  :  जहां  तक  प्रइन  के  पहले  भाग  का  संबंध  है  कोई  उच्च  शाक्ति  वाली

 पर्ण  कारें  नहीं  जहां  तक  पेंशन  का  संबंध  है  वे  स्टण्डडं  डोज  कारें  हैं  जो  मुख्य  निर्माता  द्वारा

 सी०  के०  डी०  हाब्स  से  यहीं  पर  जोड़ी  जाती  हैं  ।  जहां  तक  श्रावंटन  संबध  है  वह  पर्यटक

 यातायात के  संवर्धन  के  लिये  पटन  निदेशक  द्वारा  ही  किया  जाता  है  कौर  इस  के  परिणामस्वरूप

 पर्यटन में  विदेशी  मुद्रा  की  बहुत  कमाई  हुई  है  |

 श्री  तिर मल राव  :  उन्हों  ने  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  आवंटन  का  तरीका क्या  है
 ?

 क्या  यह  निदेशक  के  स्वविवेक  में  हे  या  उस  की  सहायता  करने  के  लिये  कोई  समिति  है
 ?

 श्री  मनु भाई  समिति  की  जरूरत  क्योंकि  ये  सब  डी०  एल०  जैड०  कारे ंहैं  ।  विशेष

 निशान  दिये  जाते  हैं  उन्हें  उप  ठेकेदार  या  टैक्सी  चलाने  वालों  के  श्रतिरिवत  कोई  व्यक्ति

 उपयोग  में  नहीं  ला  सकता  जिन्हें  महा  निदेशक  द्वारा  अन  मोहित  होते  हैं  ।  इसे  किसी  मंत्रणा  की  जरूरत

 नहीं  ।  जब  एक  व्यक्ति  पर्यटन का  काम  करता  है  कार  उस  को श्रयवंटित की  जाती  है  ।

 फटी  मुहम्मद  इलियास  :  समाचार-पत्रो ंमें  खबर थी  कुछ  सप्ताह  पूर्व  कि  भारत के  बड़ें

 महत्वपूर्ण  व्यक्तियों
 ने  यहां  बिना  कोई  आयात  पीट  लिये  बहुत  भ्रमणी  कारें  खरीदी  हैं  ।  क्या ये  सब

 सही  हैं
 att

 क्या  ऐसी  कारें  बिना  प्रख्यात  लाइसेंस  के  बिना  sara  की  जाती हैं  ।

 श्री  मनुभाई  दाह  :  इस  में  कोई  सचाई  नहीं  है  ।

 श्री  प्र०  के०  विवरण  से  हम  देखते  हैं  कि  इन  कारों  पर  पुनर्नवीकरण  मुल्य  संबंधी  कोई

 सुचना  प्राप्त  नहीं  है  किन्तु  हम  जानते  हैं  कि  ये  कारें  भारी  दामों  पर  बेची  जाती  हैं  ।  अब  योजना है  कि

 राजकोट  व्यापार  निगम
 इन

 कारों  को  भ्रवक्षयण सुत्र  के  अनुसार  खरी  '  जो  सरकार  द्वारा  aaa
 ये

 मूल्य  पुरानी  कारों  के  सामान्य  पुनरबिकरी  के  बाजार  भाव  की  तुलना  में  कसे  हैं
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 part  सुभाष  जहां  तक  नई  योजना
 का

 संबंध  है यह  अभी  लगू  नहीं
 हुई

 है  ।  हमारा  विचार

 है  कि  जहां  तक  विक्रय  मूल्य  का  संबंध है  यह  बात  याद  रखनी  होगी  कि  दो  afar  के  बीच  कुछ  श्रान्त

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  विशेषाधिकार  प्राप्त  लोगों  के  सम्बन्ध  में  तरीकाबद्ध  करने  की कोई  योजना  नहीं

 है  ।  किन्तु  दूसरी  श्रेणी  के  बारे  में  जिस  के  अधीन हम  नियंत्रक  का  परमिट  देते  हैं  ये  कारें
 सेवा  जिनके

 नीलाम  के  द्वारा  पं  जी  अद्ध  व्यक्तियों  व्यापारियों  के  द्वारा  वितरित  की  जायेंगी  ।  हम  एं  क  योजनाओं  बना  रहे

 हैं  जिस  से  कि  बहुत  सा  लाभ  जो  दूसरी  कौर  जा  रहा  है  राजकीय  व्यापार  निगम  के  द्वारा  आये
 ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  क्या  इस  समय  राजकीय  व्यापार  निगम  इन  में  से  किसी  कार  की  खरीद

 का  काम  कर  रहा है  प्रौढ़  कितनी  कारें उस  ने  खरीदी हैं
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  लगभग  ६४  कारें  ली  गई  हैं  ।

 तीसरी  योजना  में  वित्तीय  सहायता

 +

 श्री  हाजी

 श्री  स०  Alo  बनर्जी TFasy,

 af
 श्री  हुं०  To

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश तथा  पश्चिम  बंगाल  की  सरकारों  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 की  अवधि  में  atc  अधिक  वित्तीय  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  sear की  है

 यदि  at,  तो  उन  सरकारों  की  मांगें  क्या  कौर

 वास्तव  में  कितनी  रकम  मंजूर  की  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  चे०  रा०
 जी

 नहीं
 ।

 तौर  सवाल  पैदा  नहीं  होते  ।

 श्री  दोजी  :  क्या  यह  सही  है  कि  wea  प्रदेश  सरकार  कों  भोपाल  की  राजधानी  परियों  जना

 के  लिये  पृथक  सहायता  का  वचन  दिया  गया  था  कौर  वह  आवंटित  नहीं  की  गई  है  राज्य

 सरकार  ने  वहीं  सहायता  केन्द्रीय  सरकार  से  मांगी  है
 ?

 श्री  चे  रा०  पट्टा भि रामन  जब  मांगें  होती  तो  योजना  आयोग  उनकी  जांच  करता  है

 घौर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  में  एक  समझौता किया  गंया  है  |  उसके  बायीं  न  कोई  मांग  नहीं

 की  गई  है  |

 श्री  स०  Ato  क्या  मध्य  प्रदेश  कौंर  परिचय  बंगाल  समेत  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 की  मांगें  योजना  मायो  द्वारा  भ्रान्ति  रूप  में  ते  कर  ली  गई  हैं  पर  यदि  तो  क्या  कुछ  राज्यों

 के  बारे में  मांग  कम  कर  ली  गई  है  ak  यदि  हां  वे  राज्य  कौन  से  हैं
 ?

 तथा  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  :  प्रत्येक  राज्य  के  बारें  में  अन्तिम

 निर्णय  किये  जाने  के  ब्  इस  प्रकार  की  कोई  कमी  नहीं  की  गई  ।

 मूल  aust  मे
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 डा०  गोविन्द  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध  क्योंकि वह  एक  पिछड़ा हुमा  प्रान्त

 है  साथ  ही  साथ  बहुत  बड़ा  प्रान्त  इसलिए  कया  उस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  विचार

 करेगी  कि  जितनी  सहायता  उसको  दी  जा  रही  उससे  ज्यादा  दी  जाये  ?

 श्री  नन्दा  :  इन  सब  बातों  का  विचार  किया  गया  था  जब  इस  मामले  का  फैसला  किया

 गया  था  |  उस  मध्य  प्रदेश  की  हालत  म्यार  उसकी  ज़रूरियात  को  ध्यान  में  रखा  गया  था

 श्री  सुरेख नाथ  क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  योजना  के  area  से  अधिक

 की  है  प्रौढ़  FAT  केन्द्रीय  सरकार  योजना  के  बाहर  धन  की  व्यवस्था  करने  का  विचार कर  रही  है
 ?

 श्री  नन्दा  :  जी  नही ं।

 द 'हेरल्डोਂ
 ्

 थी  याज्ञिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गोधरा  में  नामक  दैनिक  समाचार-पत्र  प्रधान  मंत्री

 भारत  सरकार  के  विरुद्ध  लग | ज षपुर्ण  प्रचार  कर
 रहा

 क्या  ait  हाल  मे  गोतनियों  की  एक  बड़ी  भीड़  ने  उस  समाचार-पत्र

 प्रतियां  समाचार-पत्र  के  दफ्तर  के  सामने  जलाई  अर

 क्या  सरकार  इस  समाचार-पत्र के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर

 रही है  ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  दिनेश  :  से

 पत्र  कुछ  समय  से  भारत-विरोधी  प्रचार  कर  रहा  १४  मार्च  की  इस  अखबार  की  प्रतियां

 गोहाना  प्रदर्शनकारियों  द्वारा  चला  दी  गई  थीं  |  समाचार-पत्र  ने  १४  धमाल  से  प्रकाशन  बन्द  कर

 दिया  हैं  ait  इसके  मालिकों  ने  पुर्तगाल  चले  जाने  के  लिये  wal  दी  है  ।

 श्री  याज्ञिक  :  क्या  भारत  विरोधी  ate  पुर्तगाल  के  पक्ष  में  प्रचार  करने  वाला  कौर  कोई

 समाचार-पत्र  अभी  भी  गोवा  मे  चल  रहा  है  कौर  क्या  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 tat  दिनेश सिह  :  हमारे  देश  में  प्रेस  को  स्वतंत्रता

 महोदय  :  क्या  और  कोई  समाचार-पत्र  ऐसा  प्रचार  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  दिनेश  सिह :  हमें  पता  नहीं  ।

 श्री हेम  बरुआ  :  इस  बात  को  में  रखते  हुए  कि  aft  भी  पुर्तगाल  के  समर्थक  लोग

 वहां  गोगना  में  काम  कर  रहे  क्या  गोझा  की  स्वाधीनता का  wl  है  भारतीय  नागरिकता

 अथवा क्या  वहां  पुर्तगाल  समर्थक  लोगों को  छांटने का  कोई  प्रयत्न किया  गया  है  ?

 श्री  दिनेश  यदि  कोई  गैर-सरकारी  नागरिक  कुछ  विचार  रखता  है
 तो  हम  कुछ  नहीं

 कर
 सकते

 |  किन्तु  यदि
 वह  कुछ  ऐसा  काम  करता  है  जिससे  ae  किसी  विधि  का  उल्लंघन करता

 तो  उसे  दंड  दिया  जाता है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 tHereldo,
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 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  गोवा  में  इन  समाचार-पत्रों  के  प्रचार  के/प्रतिरिक्त भी
 कया  किन्हीं

 कौर  एजेंसियों  के  द्वारा  भारत  विरोधी  प्रचार  किया  जा  रहा  यदि  तो  उसको  रोकने  के

 लिए  सरकार  की  जोर  से  क्या  यत्न  किये  गये  हैं  ?

 श्री  दिनेश  fag:  कोई  ऐसा  बड़ा  प्रचार  किसी  anatase  तरीके  से  होने  के  समाचार  तो

 नहीं  मिले  हैं  ।  लेकिन  जब  कोई  व्यक्ति  ऐसी  बात  करता  है  जैसे .  मैंने  बताया  हैं  कि  ae

 ag  कानून  के  खिलाफ  होता  है  तो  उसके  खिलाफ़  कानून  के  अर्न्तगत  ऐक्शन  लिया  जाता  है  ।

 फ्री  हंस  बरुआ :  में  afar  seq  पछता  हूं
 ।  उपमंत्री ने  एक  वक्तव्य दिया  हैं  कि  उस

 प्रकार  का  कोई  प्रचार  वहां  बड़े  पैमाने  पर  नहीं  कौर  सरकार  को  उस  का  पता  नहीं  है  ।  परन्तु

 यह  तथ्य  के  प्रतिकूल  हैं  कि  बासरोडा  गामा  स्थान  पर  एक  बम  गाड़ा  गया  जब  हमारे  प्रशासन

 ने  एक  सभा  आयोजित की  थी  ।  इस  से  पता  चलता  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  वहां  काम  हो  रहा

 गोझा  में  भारतीय  हितों  के  विरुद्ध  काम  हो  रहा  है  ।  इसलिये  afar  प्रदान  यह  है  कि  उपमंत्री

 इस  तथ्य  का  खंडन  करना  चाहते हैं  ।

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  इस  में  प्रामीत्य  प्रश्न  कहां हैं
 ?

 श्री  a  air  प्रश्न  तथ्य  के  खंडन में  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  विधिवत  नियम  या  विधि  series  है  कि  मुझे

 फैसला  देना  है  ।  हम  प्रचार  की  बात  कर  रहे  बमों  के  फटने  की  नहीं

 साबित्री  क्या  माननीय  मंत्री  को  पता  है  कि  बहुत  से  पु तंगा ली  समाचार-पत्र

 जो  भारत
 विरोधी  प्रचार  कर  रहे  गोझा  मे  बाहर  से  रहे  हैं

 ?

 गजनी  fader  सिंह  :  मुझे  इस  का  पता  नहीं  ।

 याज्ञिक  :  क्या  भूतपूर्व  पुर्तगाली  बस्तियों  दमन  कौर  दीव  में  भारत  सरकार

 के  विरुद्ध  प्रचार  या  पूर्तगाल  समर्थक  प्रचार  करना  भारतीय  दंड़  संहिता  के  अधीन  एक  अपराध

 नहीं  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  जैसा  कि  मैंने  बड़े  पर  कोई  प्रचार  नहीं  ।  इस  समाचार-पत्र

 ने  एक  या  दो  लेख  प्रकाशित  किये  ।  स्वयं  लोगों  ने  इसे  पसन्द  नहीं  किया  कौर  उस  की  बिक्री  नहीं

 हुई
 ।  इसलिये  उसे  बन्द  करना  पड़ा  ।

 ध

 श्री  क्या  भारत  सरकार  की  स्वेप्रभुता  के  विरुद्ध  कोई  प्रचार  करना  भारतीय

 दंड  संहिता  के  अनुसार  वास्तव  में  एक  अपराध  नहीं है  ?

 free  महोदय  :  मंत्रियों  से  विधि  सम्बन्धी  काल्पनिक  set  नहीं  ge  जा  सकते  |  यह

 अपराध  है  या  उन  का  मत  माननीय
 सदस्य  के  लिये  कोई  महत्व

 नहीं  रखेगा प

 श्री  स०  मो०  बुर्जों  :  क्या  कोई  कार्रवाई,की  गई  है
 या  करने  का  विचार  किया

 गया  है  ?

 fare  महोदय  :
 यह  पूछा  जा  सकता  है  कि  क्या  कोई  कार्रवाई  करने  विचार  है  ।

 श्री  ताजिक  :  क्या  इस  भारत  विरोधी  शर  पुर्तगाल  समर्थक  प्रचार  को  रोकने  के  लिये

 इस  समय  वर्तमान  विधि के  aaa  कोई  कार्रवाई  की  जाने  का  विचार है  ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  दिनेश  जैसा  मैंने  केवल  इसी  समाचार-पत्र  ने  एक  या  दो  लेख  प्रकाशित

 किये  हैं
 ।

 वह  अखबार  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  वह  व्यक्ति  पुर्तगाल  का  राष्ट्रजन  हैं प्र ौर  वह

 aet  से  जाना  चाहता  है  |

 थी  बड़े  :  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  उन्होंने  उचित  उत्तर  नहीं  दिया ।

 श्रिया  महोदय  यहां  मंत्री  का  यह  बताने  का  काम  नहीं है  कि  क्या  उसे  गिरफ्तार  किया

 ना  सकता  है  कौर  उस  सम्बन्ध  मे  विधि  क्या  है  ।  जैसा  मैं  ने  विधि  सम्बन्धी  काल्पनिक

 प्रश्न  नहीं  पुछा  जाना  चाहिये  यहां पर
 |

 श्री  सरकार  से  केवल  तश्य  पूछे  जा  सकते  हैं  )  ।
 मैं  ने  इस  प्रश्न  की  झ्र नुम ति  दी  है  कि  क्या  ऐसा  प्रचार  करने  वाले  किसी  पत्र  के  विरुद्ध  कया  कारवाई

 करने  का  विचार  किया  गया है  !

 प्री  हो०  ato  मुकर्जी  :  क्या  हम  यह  नहीं  जान  सकते  कि  क्या  सरकार  इस  प्रश्न  की  विधिगत

 स्थिति  का  परीक्षण  कर  रही  है  या  क्योंकि  एक  पुर्तगाली  wes  जा  रहा  है

 महोदय  :  शी  मुकर्जी  बिल्कुल  दूसरा  प्रश्न  पुछ  रहे  क्या  सरकार  उस  पहलू  की

 लांच  कर  रही  है  या  नहीं  ।  परन्तु  विधि  सम्बधी  काल्पनिक  seq  यहां  नहीं  पुछ  जा  संकते  ।  क्या

 सरकार  उस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  या  यह  सर्वथा  भिन्न  प्रश्न  है  ।

 श्री  दिनेश  सिंह  :  जी  क्योंकि  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  भारतीय  दंड  संहिता  के

 उपबंधों  में  भ्राता  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सें  घड़ी  का  कारखाना

 1८८६.  श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  १९६१  के  म्रताराकित

 रन  संख्या  २५३४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  क्रि  कपा  करेंगे  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  घड़ी  का

 कारखाना  स्थापित  करने  क्रि  प्रस्थापित  योजना  के  संबंध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय में  मंत्री  :  कारखाने की  जगह
 के  लिये

 अवश्यक  प्रबन्ध  किये  जा  रह ेहैं  ।  फर्म  का  जनव  १९६२  में  औजार  घर  के  उपकरणों  तथा

 कच्चे  माल  का  करने  के  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।  तराशा है  कि  वह  शीघ्र  ही  च्भ पुज  जोड़  कर

 कलाई  की  घड़ियां  तैयार  करना  आरम्भ  कर  देगी  ?

 श्री  भक्त  दर्शन  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  फर्म  के  द्वारा  यह  कारखाना  स्थापित
 किया  जा  रहा  उसका  FAT  नाम  है  प्रौढ़  किस  स्थान  पर  वह  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  भारत  इंडस्ट्रीज  |  हिमाचल  प्रदेश  में  सोलन  के  पास  जो  इंडस्ट्रियल  एस्टेट

 वहीं  पर
 यह

 होंगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  कारखाने  में  किस  तरह  क्रि  घड़ियां  बनाई  जायेंगी-दीवाल  पर  लटकाने

 वाली  या  मेज  पर  रखने  वाली ?

 श्री  कानूनों
 :

 रिस्ट  कलाई  को  ख  sat

 fort  waster  लाल  मल्होत्रा :  इस  फैक्टरी  को  सरकारी  क्षेत्र में  स्थापित  करने  में  क्या

 कठिनाई  थी  ?

 मूल  ait  में
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 श्रव्य  महोदय  :  यह  बिल्कुल  दूसरी  बात  है  ।

 श्री  प्र०  करे  देव  :  कया  में  जान  सकता हुं  कि  यह  कारखाना  पब्लिक  सेक्टर  में  होगा  या  प्राइवेट

 सेक्टर  में  ?

 ॥
 अध्यक्ष  महोदय

 :  फर्म  का  नाम  तो  उन्होंने  बतला  दिया  ह्

 श्री  प्र०  के०  देव  :  जब  वह  प्राइवेट  सेक्टर
 में  होगा  तब  च्

 ter  दास्तान  मै  शीन  टूल्स  में  जो  घड़ियां

 बनती  उन  साथ  उस  का  ऐसा  सम्बन्ध  रहेगा  ?

 :  काफी  घड़ियों  क्रि  सांग  ऐसी  दस  फैक्ट्रियां  चल  सकती  हैं  ।

 पन्नी  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  यह  फैक्टरी  किसी  विदेशी  फर्म  के  सहयोग  के  साथ  स्थापित

 क़ी  जा  रही  ale  हां  तो  उस  कम  का  नाम  कया  है  ?

 पृश्नी  कानूनगो  :  इस  उपक्रम  में  नहीं  ।

 श्री  हेमा  :  क्या  इस  काम  के  लिये  श्रर्भिक़ों  क़ो  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  कौर  यदि  हां  तो  कितने

 लोगों  को  ?

 श्री  कानूनगो  :  उनको  निर्माण  के  तरीक़ों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाएगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  यह  कारखाना  जल्दी  से  जल्दी  कौर  ७  से  बरच्छा  कार्य  कर  सके  इसके

 लिए  वैचारिक  सरकार  क्या  सहायता  दे  रही  है  ?

 श्री  कानूनों  :  माल  लाने  का  लाइसन्स  दे  दिया  ate  फैक्टरी  का  इन्तिज़ाम  कर  शौर

 क्या  करने  का  है  ।

 नयी  दिल्लो  नगरपालिका को  बकाया

 TFSRY  थी  महेश्वर  नायक  :  क्या  श्रावासश्रौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  क्री  कपा

 करेंगे  कि  :

 नथी  दिल्‍ली  नगरपालिका  का  भारत  सरकार  के  पास  जितनी  बकाया  रकम  का  दावा

 उस  के  सम्बंध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है

 ये  बकाया  रकमें  कब  से  पड़ी हुई  हैं  ;

 क्या  सरकार  ate  नयी  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  बीच  झगड़ा  अब  तय  हो  गया  श्र

 यदि  तो  किस  तरह  ?

 कौर  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ
 :  से  (a).

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  श्र  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  are  विभागों  के  बीच  दावे  के

 बारे  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  क्षेत्र  शिकार  में  केन्द्रीय  सम्पत्ति  के  लिये  मकान-कर  कौर  waT-

 शुल्क  के  रूप  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पर  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  दावे  के  बारे  में  स्थिति

 यह  है  कि  नई  बल्ली  नगरपालिका  ने  लगभग  १४७  लाख  रुपये  का  किया  है  ।  यह  रकम

 लने  में  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ट्र  अपनाया  गया  आधार  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  अधार  से  भिन्न

 मूल  अंग्रेजी  में
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 है  ।  इस  समय  इन  गल्फ़  क्रो  अन्तिम  रूप  देन ेके  लिये  एक  साधारण  मामला  निकालने  का  प्रशन

 विचाराधीन है  ।  इतने  समय  gear  में  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका क्रो  OX  लाख  पये  का

 अस्थायी  भूगतान  कर  गया  ।  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  भी  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  '  विभाग

 क़ो  सीवर  ग्रोवर  पानी  के  मेन  बिछाने  अ्रौर बाग  वर्ग रा  लगाने  के  लिये  भूगतान  करना  है  शौर  पिछले

 भुगतान  के  बाद  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  क्रो  बाक़ी  भुगतान  क्रि  रकम  थोड़ी  ही  होगी  |

 श्र  महेश्वर  नायक  :  प्रदान  का  उत्तर  इतना  लम्बा  होने  पर  मंत्री  महोदय  ने  सभा  पटल  पर

 एक  विवरण  क्यो  नहीं  रख  दिया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  क्र  लम्बाई के  बावजूद  भी  क्या  उन्होंने कोई  प्रदान  पुछना है
 ?

 श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  हमें  सदस्यो  के  विशेषाधिकारों  क्रि  रक्षा  करनी  चाहिये  ।  लम्बे  उत्तर

 क़ो  समझना  कौर  फिर  भ्रनुपुरक  प्रीत  THAT  कठिन  है  ।

 prea  महोदय  :  यह  सदस्यों  का  विशेषाधिकार  है  ।  दूस ग  अरार  भी  विशेषाधिकार  का

 प्ररन है । जब ।  जब  कभी  सदस्य  प्रश्न  पुछते  हैं  तो  वे  उस क्रो  इतना  लम्बा  बना  देते  हैं  और  उसकों  समझना

 मुशिकल  हो  जाता  है  प्रौढ़  जब  तक  उसका  छोर  बनाता  प्रथम  भाग  हम  भूल  जाते  हैं  ।  में  गनों

 पक्षों  से  कपिल  करता  हुं  कि  प्रत  और  उत्तर  सारस्वत  अरार  समझने  योग्य  हों  ।  उत्तर  स्पष्ट

 अर  पूर्ण  होना  चाहिये  भ्र ौर  सूक्ष्म  भी  |

 pe  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  set  क्रि  सुचना  काफी  पहले  दी  गई  थी  ।
 वे

 सभा
 पटल

 पर

 विवरण  क्यो  न  रख  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  ग्रच्दछ्धा  होता  ।  यदि  उत्तर  लम्बा  तो  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 जाये  ताकि  सदस्य  इसको  पढ़  कर  श्रमुपुरक  प्रश्न  पुरानें
 के  लिये  तैयार  हों  क्योकि  बड़े  उत्तर

 की  समझ  पाना  कठिन  है  ।

 att  महेश्वर  नायक  :  यहं  बकाया रकम  कब  से  पड़ी है  ?

 जी  जगन्नाथ  राव  :  यह  त्री  १९४५२  से  बकाया हैं

 श्री
 महवर  गायका  कया  यह

 सच
 नहीं  है  कि

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  कौर  सरकार
 के

 बीच

 इस  विवाद  क्रो  सुलझ।ने  के  लिये  हमारे  गृह-मंत्री  से  मध्यस्थता  करने  क्रो  कहा  जा  रहा  है
 ?  यदि  at

 तो  उसका  क्या  हुमा
 ?

 पी
 जगन्नाथ  राव

 :  हाल  हां  में  ग्रा वास  कौर  संभ  रण  मंत्रालय  वित्तीय

 श्री  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति
 नियुक्त

 क्रि  गयी  है  जो  दोनो  पक्षां  के  दावों  पर  विचार

 करेगी ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  इसमें  कौर  पांच  वर्ष  लगेंगे  |

 श्री  दाजी  :  नगरपालिका  ने  सरकार  से  १४७  लाख
 रपये

 मांगे  हैं
 ।  सरकार  क़ो  नगरपालिका

 ?
 से  कितनी  रकम  लेनी  है  ?  war  ag  इसमें  समायोजित  की  जावे

 शी  जगन्नाथ  राव
 :  जैसा

 में  उत्तर  में  बता  चुका
 मारे  १६६२  में

 नगरपालिका
 क्रो  ७५  लाख

 रुपये  दे
 दिये

 गये  हैं  ।
 oe

 मूल  wast  में
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 नगरपालिका  ने  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  नी  कितनी  रकम fat  स०  Ato  बनर्जी

 देनी  है  ?

 श्री  जगन्नाथ राव  :  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  प्रथम  तो  सरकारी  बस्तियों  के  weet

 और  बाहर  दोनों  तार क  कुछ  सेवायों  के  लिये  न्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  द्वारा  नई  दिल्ली  नगरपालिका

 क़ी  ae  से  किये  गये  व्यय  के  लिये  ok  लाख  रुपये  श्र  दूसरे  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  की  ग्रोवर  से

 विभाग  द्वारा  लगायें  गये  उद्यानों  पर  '४४५  लाख  स्वयं  कं  दावा  करता

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  यह  भट्टा  वाय  समिति  wet  प्रतिवेदन  क्रो  कब  अन्तिम  रूप  देगी

 शर  सारा  निबटारा  कब  तक  si  जायेंगी  ?

 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  ऐसी  धारणा  बन  गई  है  कि

 हम  नई  दिल्ली  नगरपालिका  का  रुपया  रोक  रहे  हैं  ।  मुझे  जो  जानकारी  दी  गई  उस  के

 भ्रनुसार  निबटारे  के  बाद  ५ जा  रकम  वह  बहुत  थोड़ी  होगी  |  यह  मामला  AT  2808.0  लगभग

 १८  ag  से  लम्बित  )  ।  इस  दी  घं  कालीन  विवाद  पर  मुझे  दुख  हैं  ।  परन्तु  में  सदन

 क्रो  आ्राइवासन  दिलता हूं
 कि  हम  इस  शीघ्र  निकालेंगे  ।  यदि  सम्भव  gar  त  मैं  सदन  में  प्रगति

 सदन  स्थगित  होने  से  पव  एक  वक्तव्य  दूंगा  कि  इस  मामले  में  कया  प्रगति  की  गयी  है  |

 भारत से  निर्यात

 वॉरियर

 श्री  श्रीनारायण  दास  कै कै

 Lait  वासुदेवन नायर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  ने  विदेशी  फर्मों  के  साथ  जो  सहयोंग  के  करार

 किये  हैं  उन  में  से  कुछ  करारों  में  कुड  उत्पादों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  गये  हैं  ;  प्लोर

 यदि  तो  ऐसे  प्रतिबन्धों  को  हटवाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  क्रि  गयी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (  ग  सुभाष  :

 और  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सरकार  क़ी  नीति  यह  है  कि  विदेशी  सहयोग  के  करार  से  भारत  से  निर्यात  क्रि  स्वतंत्रता  पर

 क्लोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होगा  ।  विभिन्न  कारणों  से  इसरो  हमेशा  मानना  संभव  नहीं  है  ।  विदेशी

 कम्पनियां  घरेलू  कप  में  प्रतिस्पर्धा  नहीं  करना  चाहतीं  ग्रोवर  wer  में  निर्माताश्रो  के  साथ  किये

 गये  करारों  से  भी  वे  अन्य  देशों  क़ो  इस  सामान  का  निर्यात  नहीं  कर  सकते  ।  इन  परिस्थितियों  में

 सहयोग  के  प्रत्येक  प्रस्ताव  को  सावधानी  से  जांच  की  जाती  है  ak  यदि  निर्यात  निर्बाध  रूप  से

 करने  क़ी  आज्ञा  नहीं  दी  तो  पक्षों  को  अधिकाधिक  संख्या  में  देशों  क्रो  निर्यात  करने  क़ी  अनुमति

 प्राप्त  करने  का  परामर्श  जाता  है  ।
 पाचि  चा

 मूल  wast  में
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 क्योंकि  सहयोग  के  करारों  का  निर्यात  के  दृष्टिकोण  से  विचार  करके  मंजूर  किया  जाता
 बाद  में  इन  प्रतिबन्धों  को  हटाना  संभव  नहीं  होगा  ।  पहले  से  मंजूर  शुदा  विभिन्न  सहयोग

 करारों  में  प्रतिबन्धित  निर्यात  खंडों  का
 अध्ययन

 किया  जा  रहा  है  कौर  वर्तमान  निर्यात  प्रतिबन्धों

 में  ढील  देने  के  विचार  से  बातचीत  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जायेगा  ।

 श्री  वॉरियर  :  इन  सब  करारों  पर  सरकार  किस  प्रकार  विचार  करेगी  ?

 श्री  मनु भाई  करारों  सम्बन्धी  नीति  पर  नियंत्रण  करने  के  जिसमें  स्पष्ट  रूप  से

 यह  कहा  गया  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  प्रविधिक  सहयोग  करार  के  एक  भाग  के  रूप  में  हमें  निर्यात

 पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाने  देना  चाहिये  जब  तक  कि  विदेशी  पक्ष  किसी  मंडी  को  निर्यात  बन्द

 करने  पर  जोर  न  दें  भ्र  राष्ट्रीय  हित  में  यह  alae  न  हो  विभिन्न  स्तर  पर  झन्त्रमंत्रालय

 परामर्श  समिति  है  प्रौढ़  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  अधिकार  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  वॉरियर
 :

 इस  निर्यात  मे  किन  वस्तु भ्र ों  पर  इस  समय  प्रभाव  पड़  रहा  है
 ?

 fot  सुभाष शाह  :  यह  सुची  बहुत  लम्बी  है
 ।

 सभा  को  मैँ
 जो  भी  झाइवासन दे  सकता हूं

 वह  यह  है  कि  इस  बारे  में  हम  बड़े  चिन्तित  हैं  ।  पिछले  कई  वर्षों  में  हमने  ऐसे  बहुत कम  करारों

 की  अनुमति  दी  है  जिनमें  निर्यात  प्रतिबन्ध  हैं  ।  परन्तु  पहले  के  वर्षों  में  कई  करार  थे  जिनमें  निर्यात

 प्रतिबन्ध थे  भ्रमित  १६५१,  PeyR,  १९५३  गर  Peuv F में
 ।

 हम  एक  के  बाद  एक  पक्षों
 को  बुला

 रहे हैं ताकि वे  यह  देखें कि  आपसी  समझौते  से  प्राविधिक  सहयोग  कार्यक्रम  में  संशोधन  किया  जा  सक

 ताकि  अधिक  निर्यात  की  अनुमति  दी  जा  सके  :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 यह  कहा  गया  है
 :

 की  यह  नीति  है  कि  विदेशी  सहयोग  के  करारों  से  किसी  प्रकार  भी  भारत  से

 निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  न  लगे  प

 बाद  में  विदेशी  कम्पनियों  की  चर्चा  के  बाद  कहा  गया  है  कि  :

 ६. क्यों  कि  सहयोग  के  करारों  निर्यात  के  दृष्टिकोण  से  जांच  करके  स्वीकृति  दी  जाती

 बाद
 में  इन  प्रतिबन्धों  को  हटाना  सम्भव

 न्हीं
 होगा  पी

 फिर
 ag  कहा  गया  है  कि  प्रतिबन्ध  वाले  निर्यात  खण्डों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  |  इत

 मामलों  पर  सरकार  द्वारा  सहयोग  के  करारों  को  स्वीकृति  दिये  जाने  से  पूर्व  क्यों  विचार  नहीं  किया

 गया  था
 प्रौढ़

 अरब  यह  अ्रध्ययन  बाद  में  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 मनुभाई  शाह
 :

 ऐसा  नहीं  है  ।  औद्योगिक  नीति  के  व्याख्या  करने  के  बाद  से  सरकार  की

 प्रमुख  नीति  यह  है
 कि

 हमें  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  वाले  खण्डों  की  भ्र नुम ति  नहीं  देनी  चाहिये  ।  इसके

 कारण  हैं
 ।

 एक  विदेशी  सहयोगी  के
 भी

 विश्व  के  अन्य  भागों  में  ऐसे  ही  करार  होत  हैं  ।  अन्य

 जिनको  सहयोग  प्राप्त  हो  रहा  अपने  की  ster  किसी  देश  से  नहीं  कर  सकते

 अन्तर्राष्ट्रीय  करारों  के  जरिये  हमें  वे  मानने  पड़ते  हैं  ।  परन्तु  मोटे  तौर  पर  पिछले  कई  वर्षों  में

 यथा  संभव  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  अनुमति  देने  की  नहीं  है  ।

 oo
 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :

 फिर  कहा  गया
 है

 ।

 मूल  sist  में
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 श्री  प्र०  क े०  देव  :  जहां  तक  निर्यात  नं वद्ध ने  का  प्रश्न  यह  विदेशी  सहयोग  करार  सरकार

 की  नीति  से  भिन्न  लगते  हैं  ।  क्या मै  जान  सकता  हूँ  कि  इन  विदेशी  सहयोग  करारों  के  लिये  कौन

 वार  हैं  कौर  इसको  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाय  जा  रहे  हूं

 श्री  सुभाष  दाह  :  इसको  समाप्त  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  तो  बढ़ने  वाली

 व्यवस्था है  जिसमें  अधिकाधिक  विदेशी  प्राविधिक  सहयोंग  का  स्वागत  किया  जाता  है  ।  जो  कुछ  हम  कर

 रहे  बह  यह
 है  कि

 हम  इस  तरीके  से  नीति  को  अधिकाधिक  बढ़ा  रहे  हैं  कि  पिछले  कई  वर्षो ंमें
 कुछ

 करार  किये  गये हैं  जहां  २०,  २५,  ३०  कौर  ४०  प्रतिशत  तक  निर्यात  की  गारन्टी  की  गयी है  ।

 श्री  हाजी  :
 मन्त्री  महोदय  का  कहना  है  कि  सुची  बड़ी  लम्बी  होगी  ।  मेँ  समझता  हूं  ।  परन्तु  क्या

 मन्त्री  महोदय  उन  महत्वपूर्ण  बातों  कौर  समवायों  जहां  यह  सहयोग  चल  रहा  एक  सुची  सभा

 पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  सुनवाई  दाह  :  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  वे  सभी  विभिन्न  पत्रकारों  में  प्रकाशित  होते
 हैं  ।

 सभी  करारों  को  एक  स्थान  पर  एकत्र  करना  कठिन  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  एक  या  किसी  ऐसे

 करार  जिनकी  उनको  जानकारी  चिन्ता  तो मं  उस  पर  उनसे  बातचीत  करने  को  और  उसको

 सभा  पटल  पर  रखने  को  भी  तैयार  हूं  ।

 श्री  वॉरियर
 :

 कितने  पक्ष  अपने  करारों  में  संशोधन  करने  को  तैयार
 हो

 गये  हैं
 ौर  कब  तक

 सारी  बातों  की  जांच  हो  जायेगी  शौर  निर्यात  की  अनुमति  दे  दी  जायेगी ?

 श्री  मनु भाई  शाहू
 :  पहले  में  एक  गलतफहमी दूर  कर  दूं  निर्यात  पर प्रतिबन्ध बड़ी  संख्या

 में  नहीं  लगाय  गये  क्योंकि  कुछ  निर्मित  वस्तुओं  के  अतिरिक्त  अन्य  निर्यात  बहुत  ज्यादा  है  ।  इसके

 प्रतिष्ठित
 कई

 सेवायों  ने  नवीकरण  अथवा  पुनर्विलोकन
 के

 लिये  कहा
 दुर जो करार  YM44INE GQ I A aarara  करते

 को  राजी  हैं  ।  प्रौढ़  वर्ष  १९४८  श्र  SavE  में  जो  साइकिल  सम्बन्धी  करार  किया  थी  कौर  जिसमें

 निर्यात पर  पूवे  प्रतिबन्ध  wa  यह  प्रतिबन्ध  वाला  खण्ड  पुर्व  रूप  से  निकाल  दिया  गया  है  ।

 श्री  प्रभातकार  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  निर्यात  के  प्रतिबन्ध  केवल  निर्मित  वस्तुयें  पर  ही

 क्या  सच  नहीं  है  कि  हिन्दुस्तान मशीन  cee  का  उत्पादन जो भारत  में  स्वस्तिक  उत्पादनों  में  से

 इस  करार  के  जिससे  निर्यात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  ग्रन्थित  कराता  है
 ?

 शी  मनु  भाई  यह
 सच

 है  कि
 जब

 हमने  वर्ष  में
 श्रोरलिकोन्स

 के  साथ  करार
 किया  हमें  वह  wt  मानती  पड़ी  थो  कि

 हिन्दुस्तान
 मशीन  टूल्स  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  श्रोरलिकोन्स

 खराद का  निर्मात  नहीं  किया  जायेगा  पर्त  हमने  इस  बात का  प्रयत्न  किया  है  कि  वह
 करार  हमारे

 बीच  में
 न

 पड़े
 और

 जैसा  सदन  को  पता  हमने  हाल
 में  ही  हिन्दुस्तान  मशीन  दूसस  से  १८  लाख  रुपये

 के  मशीनी  श्रौजार  निर्यात  किये  इस  प्रकार
 कु  छ  ऐ  से  तरीके  ग्रोवर  प्र  क्रियायें  हैं  जिनकी  कानूनी  तौर

 पर जांच  पड़ताल  करके  हम  यह  देखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  ये  करार  निर्यात  में  प्रतिबन्धित न  हो

 कोटि  में  भारत  सरकार  मुद्रणालय

 श्री  वर्मा

 1६६७-५९
 श्री  वॉरियर

 Latt  वासुदेवन नायर  :

 क्या  श्रीवास  गौर  सम् भरण  मन्त्री  ७  १९६२  के
 ग्र तारांकित

 प्रश्न  संख्य

 WEe z के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी मुद्रणालय के  लिये  कोटि  (  केरल  राज्य  )  में  जमीन  कब  प्राप्त  की  गयी
 थी

 wast  में
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 उस  जमीन  का  क्षेत्रफल  कितना  है  ;

 wa  वह  जमीन  किस  काम  में  लायी  जा  रही  है  ;  शर

 कोर टूटी  में  किस  ढंग  का  मुद्रणालय  खोलने  का  सरकार  का  विचार  है  शर  यह  किस

 वर्ष  खोला  जायेगा  ?

 श्रावास  शौर  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ
 :

 लगभग

 ै" ४ वष  पुर्व  |

 १०४.  Xs  एकड़ों  |

 इस  भूमि  पर  मुद्रणालय  की  इमारत  कौर  कर्म  चारियो  के  क्वार्टर  बनाने का  प्रस्ताव है
 |

 योजना  कौर  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रस्तावित  मुद्रगालय  को  फार्म  छापने  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ।  इसके

 अगले दो  वह  में  चाल  हो  जाने  की  तराशा है

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  कया  मैँ  जान  सकता हुं  कि  जब  यह  भूमि  ली  गई  इस  पर  सुरक्षा

 मुद्रणालय  बनाने  का  विचार  और  यदि  तो  सरकार  ने  इस  योजना  को  क्यों  बदला  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव
 :  कोयम्बट्र  में  मुद्रणालय  पोस्टर  कौर  राय  सामान  छापने  के

 लिये है  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैँ  यह
 जानना  चाहता हूं  कि

 क्या

 जब  पहले  पहल  भूमि  ली  गयी  इस  पर  सुरक्षा  मुद्रणालय  बनाने  का  विचार  श्र  यदि

 तो  इस  योजना  में  सरकार  को  परिवर्तन  कयों  करना  पड़ा  |

 श्री  जगन्नाथ राव  :  केरल  में  कोटि  में  सुरक्षा  मुद्रणालय  बनाने  का  सरकार  का  कोई  इरादा

 नहीं  था  |

 fot  वॉरियर  :  क्या  सकार  ने  श्री  तक  इस  मुद्रणालय  के  लिये  मशीनों  के  लिये  कोई  weer

 दिये हैं  ?

 श्री  जगन्नाथ  हाल  हो  में  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  २६  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  मंजूर

 की  गयी  है  भ्र  aa  fara  मशीनों  के  लिये  क्रमादेश  दिये  जायेंगे  |

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  इस  मुद्रणालय  के  लिये  केरल  में  भूमि  प्राप्त  किये  जाने  के  भारत
 के  किसी  भाग  में  कोई  अन्य  सरकारी  मुद्रणालय  चालू  किया  गया  ?

 श्रीवास  att
 संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  जहां  तक  मुझे  पता

 भारत

 भर  में  सरकार  के  १२  मुद्रणालय हैं
 ।  जहां  तक  इस  मुद्रणालय का  सम्बन्ध  भूमि  प्राप्त  करने  में  कुछ

 कठिनाई  थी  कौर  मुख्य  कठिनाई  विदेशी  मुद्रा  की  थी  ।  जब  हमें  विदेशी  मुद्रा  मिल  तो  हमने  कुछ
 मशीनों  का  आयात  किया  परन्तु  वह  मशीनें  मुद्रणालय  में  उन  मशीनों के  स्थान पर  लगा  दी  जो

 पुरानी  हो  गयी  थीं  |  अरब  हमारे  पास  कुछ  फालतू  विदेशी  मुद्रा  है  ौर  हमें  आशा  है  कि  हम  अगले  दो

 वर्षों  में  इस  मुद्रणालय  को  चाल कर  देंगे  ।

 शो  वॉरियर  मन्त्री  महोदय  ने  जो  भी  जानकारी  दी  वह  सब  सही  नहीं  है  ।  वह  इस

 लय  में  नये  हैं  ।

 मूल  ais  में
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 महोदय  :  न् ै झ्रापक  केवल  कराने  को  पर  सही  जानकारी  देने  को  कह  सकता हूं  ।

 श्री  बैरियर  :  मेँ  प्यासे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  आप  उनसे  इस  बारे  में  सही  देने  को

 re  |

 महोदय  :  यह  में  कैसे  कह  सकता  हूं  ।  यदि  वह  बाद  में  मुझे  बताये  कि  दी  गयी  जानकारी

 सही  नहीं  तो  मैँ  यह  पता  लगाऊंगा कि  ३  समें  कोई  गलती है  या  नहीं  गौर  हम  यह  भी  प

 कि  गलत  जानकारी क्यों  दो  गयी  है  ।  इस  समय  यदि  वह  कोई  परत  पूछना  तो  पूछ  सकते हैं  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  कौन  सी  जानकारी गलत  है  ?

 jae  महोदय  :  वहं  कहते  हैं  कि  सभी  बातें  गलत  हैं  ।

 श्री  वॉरियर  क्या  यह  संच  नहीं  है  कि  कोटि  मुद्रणालय  के  लिये  जो  मशीनें  मंगाई

 वहां  नहीं  भेजी  गयी  परन्तु  उन्हें  कोयम्बट्र  ले  जाया  गया  कौर  वहां  एक  नया  प्रेस  लगा  दिया गया
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :
 दो  भिन्न  मुद्रणालय  हैं  ।  हम  केरल  में  कोटि  में

 मुद्र  णा लय
 की  बात

 कर  रहे  हैं  ।  हमने  जो  जानकारी  दी  वह  प्राप्त  को  गयी  भूमि  कौर  वाक़िये  के  क्वाटर  शादी के

 बारे  में  है  ।  मने  बताया  कि  हम  दो वर्षों  में  मुद्रणालय  चाल्‌  कर  देंगे  ।  यदि  माननीय  सदस्य का  कहना

 कि  इसमें  विलम्ब  हुजरा
 तो मं  यह  मानने  को  तैयार हुं  ।

 अध्यक्ष  अगला  प्रदान  |

 शी  जारी  :  एक  कौर  प्रश्न  ;

 FRM  महोदय  :  में  बरगला  बदन  पुकार  चुका  हूं  ।

 qa  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों का  ब्

 ei  प्रभात  कार

 |  श्री  इन्द्रजीत गुप्त

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :
 १८६४.  <  श्री  Fo  प्‌  चटर्जी

 1  श्री  प्र०  ०  चक्रवर्ती :

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  पाकिस्तान  केਂ  सैकड़ों  शरणार्थी  राजशाही  में  साम्प्रदायिक  दंगों

 के  कारण  पिछले  कुछ  दिनों में  पश्चिम  बंगाल  ्  हैं

 उसका  व्यौरा क्या  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  माल्दा  प्रौढ़  झ्रासपास  के  जिलों  से  हरनेक  म्‌  स्लिम  मानद  में

 दायिक  दंगों  के  बाद  gat  पाकिस्तान चले  गये  हैं

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  यह  कहा है  कि  वह  उन  मुस्लिम
 व
 की  घरों  में  वापस  लाने

 को
 व्य

 तथा  करे  ;  शर

 a  अंग्रेजी  में
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 यदि  हा  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  पूर्वे  पाकिस्तान  अधि  कारियों  के  सामने  जवाब  में  ऐसा

 ही  कोई  प्रस्ताव  रखा  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (atterett  लक्ष्मी  ate  हमें  यह

 बताया  गया  है  कि  पू  पाकिस्तान  में  भ्रल्पसंख्यक  समुदाय  के  कुछ  सदस्य  पश्चिम  बंगाल  में  कराये  हैं  ।

 व्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नहीं  ।  पश्चिम  बंगाल  से  पूर्व  पाकिस्तान  में  सामान्य  रूप  से  लोग  सीमा  मैं

 पार  नहीं  गये  हैं  ।

 और  पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  में  भारत से  बड़ी  संख्या में  मुस्लिमों  के

 स्तान  जाने  के  समाचार  प्र  काशित  हुए  हैं  ।  उसके  २६  भ्रप्रैल  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 पु  पाकिस्तान  की  सरकार  से  समाचार  पत्र  के  इस  समाचार  के  बारे  में  २९  अप्रैल का  एक  तार  प्राप्त

 gat  ।  पश्चिम  बंगाल  के  eq  सचिव ने  ३०  के  तार  में  ढाका  के  मुख्य  सचिव  को  सूचित
 किया  कि  पश्चिम  बंगाल  को  सरकार  उन  मुस्लिम  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  को  पूरी  जिम्मेदारी

 सम्भालने  को  हमेशा  तैयार  जो  माल्दा  से  राजशाही  चले  गये  ak  उनसे

 पाथना  की  कि  वे  राजशाही  के  जिला  न्यायाधीश  को  माल्दा  के  न्यायाधीश  को  उन  व्यक्तिसे  बारे

 में  पूरी  अर्थात  पिता  का  नाम  शर  राजशाही  जाने  वाले  भारतीय  मुसलमानों  के

 ग्रामीण  देने  को  कहें  ।  अभी  तक  पाकिस्तानी  अधि  कारियों  ने  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया  है  ।  हमें

 स्तान  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  को  गई  ऐसी  किसी  प्रार्थना  का  नहीं  है  ।

 श्री  प्रभात कार
 :  कया  यह  सच  है  कि  राजशाही  में  लोगों  ने  बड़ी  संख्या  में  उप-उच्चायुक्त  से

 ग्रान्न जन  प्रमाणपत्र  देने  को  कहा  है  पर  कहा  है  कि  या  तो  हमें  masa  प्रमाणपत्र  दो  या  जहर  दे  दो

 कौर  अभी  तक  भ्रात्र जन  प्रमाण  पत्र  नहीं  दिये  गये  हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  काफी  लोगों  ने  श्मशान  प्रमाणपत्रों  के  लिये  राजशाही  में  हमारे

 उप उच्चायुक्त  से  कहा  है  ।  उनके  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  प्रभात  कार  :
 राजशाही  में  उत्पन्न  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  क्या  मैँ  जान  सकता हूं

 कि  masa  प्रमाणपत्र  देने  में  कितना  समय  लगेगा  ताकि  लोग  पश्चिम  बंगाल  सकें  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  हम  प्रशन  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  भ्रतिरिकत  कर्मचारियों  की  व्यवस्था

 भी  की  जा  रही  है  ।  ताकि  प्रमाणपत्र शीघ्र  दियें  जा  सकें  ।

 fait  ही०  ना ०  मुकर्जी  :  पव  पाकिस्तान  के  इस  भाग  में  अ्रल्पसंख्यकों  की  स्थिति  खतरे  मे  देखते

 क्या  सरकार  उन  को  अविलम्ब  भ्रम जन  प्रमाणपत्र  देने  पर  विचार  नहीं  कर  रही है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  हम  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  यह  भी  बताया  है  कि  wars  रूप  से

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  ,  प्रा ब्र जन  प्रमाण  पत्र  शीघ्र  देने  के  लिये  वहां  भ्र ति रिक्त  कर्मचारी  भेजे  जा

 1  ह  ह०  पृ०  चटर्जी  :
 क्या  सरकार  इस  प्रो  चाहने  वाले  लोगों  पर  से  सभी  प्रतिबन्ध

 हटाने  को  तैयार  है  क्योंकि  लियाकत  समझौते  में  यह  भी  एक  खण्ड  था  कि  इस  कौर  शायाने  वाले  लोगों

 पर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  होगा  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  पूर्व  पाकिस्तान  में  परिचय  बंगाल  में  sae के  बारे  में  सभी  समझौतों

 का  सरकार  पालन  करेगी  ।

 गा  में मल  की
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 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मंत्री  महोदय  के  ga  पाकिस्तान में  अल्पसंख्यक

 समुदाय  के  बहुत  लोग  पश्चिम  बंगाल  झरा  गये  क्या यह  सच  है  कि  पाकिस्तान की  ह  सरकार  ने

 Reo  के  नेहरू-लियाकत  समझौते  का  औपचारिक  रूप  से  प्रत्या खान  कर  दिया है  या  यह

 महज  व्यावहारिक  प्रयोजनों  के  लिये  प्रचलित हो  गया  है  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  सदन  को  यह  क प्रच्द्ध  तरह  ज्ञात  है  कि  पाकिस्तान  सरकार

 इन  समझौतों  का  उल्लंघन  करती  रही  है  ।

 श्री हरि  विष्णु  कामत :  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  कया  उन्होंने  प्रौपचारिक

 रूप  से  समझौते  का  परित्याग  कर  दिया  है  aa  इस  मामले  में  उन्होंने  क्या  किया  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 उनकी  प्रो  यह  स्पष्ट  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  क्या  मंत्री  महोदय  उन  लोगों  की  ठीक  संख्या  बता  सकते  हैं  जिन्होंने

 आव्रजन  प्रमाणपत्र  मांगें  हैं  कौर  उनके  प्राचीन  पत्र कब  से  उच्च  oa  के  कार्यालय में  लम्बित  पड़ें

 ह
 जे  र

 लक्ष्मी  मेनन
 :

 मेरे  पास  ठीक  प्रांकड़े  नहीं  परन्तु  यह  संख्या  हजारों  में  है
 ।

 fat  ८." ह ०  चं०  गह  सरकार  को  पता  है  कि  श्राप  जन  की  वर्तमान  प्रतिबन्धित  स्थिति

 इन  लोगों  के  कम  से  कम  निकट  भविष्य  श्रीमान  संभव  नहीं  होगा  ate  यदि  तो  क्या

 सरकार  उन  प्रतिबन्धों  में  ढील  देने  ate  उनका  ग्रा ब्र जन  सरल  ie  शीघ्र  करने  को  तैयार है  ?

 1  मती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  कहीं  मानवीय  कठिनाई

 होती  सरकार  सदैव  प्रतिबन्धों  में  ढील  देती  है  ।

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री
 :  यह  कोई  पहला  अवसर  नहीं  है  जब  पाकिस्तान  में

 इस
 प्रकार  के

 उपद्रव  हुए  gait  वहां  से  कुछ  हि  दू  घर  छोड़  कर  बंगाल  जाए  है  ।  इससे  पहले  भी  इस  प्रकार  की

 कई  घटनायें  हुई  है  ।  तो  क्या  मे  जान  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  क्यों  किसी  स्थायी  समाधान

 का  यत्न  नहीं  करती  जिससे  कि  भविष्य  में  इस  श्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  हो  ?  या  फिर

 एक  साथ  ही  उनको  बुला  लिया  जाय  उनके  स्थायी  निवास  की  त्यवश्था  कर  दी  जाए  अर  उतने

 ही  व्यक्ति उधर  भेज  दिये  जायें  ।

 शायद  महोदय
 :

 यह  एक  सुझाव  है  ।

 पति  दिनेश  भट्टाचायं  :  कया  उन  व्यक्तियों  को  जो  इस  बार  पूर्व  पाकिस्तान
 से

 भारत  रहे

 पुनर्वास  के  पुरे  असवर  दिये  जायेंगे  ?

 श्रावास  ate  संभरण  मंत्री
 मेहर चन्द

 :  जहां  तक  पूर्व  पाकिस्तान  से

 आने  वाले  नये  लोगों  का  सम्बन्ध  है  हमारी  नीति  wa  तक  उनको  प्रतिजन  मानन  की  रही  है  न  कि

 ।
 अन्तर

 यह  है  ।  विभाजन  के  बाद  जो  भारत  उन्हें  शरणार्थी  माना  गया  ;

 शरणार्थी
 की

 परिभाषा  यह  है  स्मरण  शक्ति  के  बल  पर  बता  रहा  हूं--  १९४७  के  बाद

 पूर्वे  या  पाकिस्तान से  जाता  है  ;  कौर  पाकिस्तान  के  मामले  में  यह  तिथि  १९४६

 थी ;  चाहे  उपद्रवों  के  कारण  राय  या  उपद्रव  के  भय  उनको  विस्थापित  व्यक्ति  माना  जाता  था  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 वर्ष  Zax  में  हमने  एक  निर्णय  किया  कि  उसके  बाद  पूर्व  पाकिस्तान  ने  विस्थापित  व्यक्ति

 के  रूप  में  भराने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  पुनर्वास के  लिये  आाब्रजक नहीं  माना  जायगा  |

 जहां  तक  नये  खाने  वालों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  जहां  तक  मेरे  मंत्रालय  का  सम्बन्ध

 परिचय  बंगाल  सरकार  से  कोई  पत्र  नहीं  मिला  है
 ।

 tet  स०  सो०  बनर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  शरणार्थी  शादी  की  व्याख्या  की  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  उन  व्यक्तियों  ate उन  परिवारों  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ग्रीवा  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  क्या  तात्कालिक  कदम  उठाये  गये  जो  पश्चिम  बंगाल  प्राय  हैं
 मय ह  भी  जानना

 चाहता  हू  कि  ए  से  कितने  परिवार  कठिनाई का  सामना  कर
 रहे  हैं

 |

 pat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  उनको  सहायता  देने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही
 करना  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  का  काम  है  ।  म॑  तो  केवल  पुनर्वास  मंत्री  था  ।  यदि  में  उनको  विस्थापित  व्यक्ति  मान

 सकता  तो  जरूर  म  उनकी  जिम्मेदारी  संभालता  सहायता  कौर  पुनर्वास  दोनों  के  लिये  |

 पश्चि  ही०  ना०  मुकर्जी  :
 सरकार  द्वारा  सत्यापित  प्रतिवेदन

 को
 ध्यान  में  रखते  कि

 सीमा

 थर  ए  से  लोग  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जो  मौका  पाने  पर  कभी  भी  सकते  हैं  ,  क्या  मैं
 य  ह  समझूं  कि

 मंत्री  को  यह  चेतावनी  नहीं  दी  गई  है  कौर  वह  व्यवस्था  नहीं  कर  रहे  हैं  ताकि  यहां  पर
 इन

 लोगों
 को  सहायता  कौर  प्रत्य  सुविधायें  दी  जा  सकें  ?

 paeTaT 3  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  उस  get  का  उत्तर  दे  चुके  हैं ग्र ौर  वह  कह  चुके  हैं  कि
 वह

 सब  सहायता  देना  बंगाल  सरकार  का  काम  है  ।  उनका  सवाल  जब  प्रात  है  जब  उनको

 पुनर्वासित  किया  जाना  हो  ।

 पानी  ही०  Ato  मुकर्जी  :  इस  समय  सीमा  पर  जो  स्थिति  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए
 हम

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  पुनर्वास  जो  छिन्न  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  सम्यक

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  या  अन्य  किसी  की  भी  सहायता  करने  को  तैयार  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 पति  मेहर  चन्द  मेरा  मंत्रालय छिन्न  नहीं  आवास  कौर  संभरण  मंत्रालय

 में  दो  विभाग  ।  एक  पूर्ण  रूपेण  पुनर्वास  विभाग  है  कौर  दूसरा  श्रीवास  कौर  संभरण

 मंत्रालय है  ।  म  दोनों  विभागों  का  इनचार्ज  हुं  ।

 जहां  तक  इन  अभागे  व्यक्तियों  के  साथ  सहानूभूति  का  सम्बन्ध  हमारी  पूरी  सहानुभूति

 उनके  साथ  है
 ।

 परन्तु  राज
 जो

 स्थिति  हम  मान  रहे  हैं  वह  यह  है
 कि

 क्या  हम  उन  सभी  व्यक्तियों

 जो  वर्ष  7eYUK  के  बाद  के  पांच  वर्षों में  पुर्व  पाकिस्तान से  नाय  विस्थापित  व्यक्ति  मानें
 ?

 थीम  बंगाल  सरकार  के  परामर्श  से  एक  निर्णय  किया  गया  था  ।  हम  चरम  सीमा  पर  पहुंच  गये  हैं
 ।

 यहां  पर  पूर्व  पाकिस्तान से  ४०  लाख  से  भी  श्रमिक  विस्थापित  व्यक्ति  आये  हैं
 ।  हम  उनको

 ही

 बसाना  कठिन  पा  रहे  थे  ।  फिर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  हम  इस  मामले  में  आगे  कोई  जिम्मेदारी  नहीं
 लेंगे  ।  अब  यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रशन  है  कि  क्या  नये  प्रेरकों  को  विस्थापित  व्यक्ति  माना  जाये

 सरकार उनके  पुनर्वास  की  जिम्मेदारी ले

 tat  ही०  ना०  मुकर्जी  :  क्या  हम  यह  समझें  कि  वर्ष  १६४७  में  दिये  गये  झाइवासन को  पूरा

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 पति
 मेहर

 चन्द  खन्ना  :  जी  नहीं  ।

 मूल  अंग्रजी  में
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 fed  साननीय  सदस्य  Je-—

 गश्रध्यक्ष महोदय ः: अ्रगला प्रइन । महोदय  :  अगला  गेन  ।  माननीय  सदस्य  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  क्या हम इस हम  इस

 विषय  पर  कभी  लगभग  आधे  घंटे  तक  नियमित  रूप  से  चर्चा  कर  सकते  हैं  ?  इस  प्रइन  पर  दस  मिनट

 व्यय  हो  चुके  हैं  ।  सदस्यों को  भी  ae  समझना  चाहिये  कि  कोई  सीमा  होनी  चाहिये
 ।

 यदि  मैं

 चार  या  पांच  प्रशन  प्रौढ़  पुछ  जाने  की  अनुमति  अथवा  वह  सारा  समय  दूं  जो  बचा

 नीय  सदस्य  सन्तुष्ट  नहीं  होंगे  क्योंकि  यह  द  sea  है  जिस  पर  नियमित  रूप  से  चर्चा  होनी

 प्रश्न-काल में  नहीं  ।  वे  नियमित  रूप  से  चर्चा  के  लिये  कहें  ।

 fat स०
 मो०

 बनर्जी
 :

 तत्काल  सहायता  का  कया  हुआ
 ?

 fait  To  चटर्जी
 :

 मामला  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  हजारों लोग  भूखे  हैं  |

 महोदय  शान्ति  |  उन्होंने  अपने  भाव  शर  भावनायें  व्यक्त
 की

 हैं
 ।  सदन

 के  सम्मुख  अनुदानों  की  मांगे  झरा  रही  हैं  ।  तब  उनको  अवसर  मिलेगा  ।  उस  चर्चा
 में

 माननीय  सदस्य

 भाग  ले  सकते  हैं  ।  वहां पर  यह  मामला  उठाने  के  लिये  उनको  पूरा  अवसर  दूंगा  ।  अगला  प्रदान  ॥

 शची  ह०  उठ  चटर्जी  :  वहां  हजारों  लोग  भूखों  मर  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  शान्ति  ।

 fat ह्‌०
 प०

 चटर्जी
 :

 चर्चा  हो  जाने  दीजिये
 |

 fret  महोदय
 :

 शान्ति
 ।

 कया  चर्चा  अब  हो  सकती  है
 ?

 tat ह०  To  चटर्जी
 :

 शान्ति  पुकार  श्राप  भूख  नहीं  रोक  सकते  ।

 पभ्रिध्यक्ष महोदय  क्या  वे  मुझे  आगे  नहीं  बढ़ने  देंगे
 ?

 शनी  go  पृ०  चटर्जी  :
 हम  अ्रपने  विचार  कैसे  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वह  कई  बार  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।  श्र  वह  क्या  चाहते  हैं  ?

 fates:  इस  set  के  लिये  ate  समय  दिया  जाना  चाहिये  ।

 पिया  महोदय
 :

 कब  तक  चलता  रहूं
 ?

 वह  बात  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  चुका  हूं  ॥

 क्या  इन  बाकी  पांच  या  मिनटों  में  ag  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  हठ  To
 चर्टर्जो चके  इस  पर  एक  स्थगन  प्रस्ताव  होना  चाहिये  ।

 fae  महोदय
 :

 क्या  मेँ  स्वयं  वह  रखूं
 ?

 श्री ष् ह्०
 To  चटर्जी

 :  श्राप  स्थगन  प्रस्ताव
 की

 अनुमति  नहीं  देते  ।  कठिनाई यह  हैं  ।

 1  हो  प्रभात
 क्या

 से
 भाग

 के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ।

 भिनाय  महोदय  मे  अगला  प्रशन  पुकार  चुका  हूं  ।

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 नई  दिल्ली  में  चीनी  दूतावास  द्वारा  भारत  विरोधों  प्रचार

 Cait  हे  बुरा  :

 T*R00.4  श्री  बड़े

 दी०  चे  फार्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  नई  दिल्‍ली  स्थित  चीनी  दूतावास  के  सरकारी  पत्र

 किन है क ट्ड  के  ५  मई  के  गर्क  की  कौर  श्रावित किया  गया  है  जिसमें  अरन्य  बातों  के  झ्र लावा  (१)  चीन

 के  विदेश  मंत्री  का  ३०  अप्रैल  का  टिप्पण  जिसमें चीन  के  राज्य-क्षेत्र  में  भारतीय  सैनिकों  के

 कथित  प्रवेश का  उल्लेख  कौर  (२)  सरकारी  अधिकारियों  के  दल  की  रिपोर्ट  का  मुबारक

 जी  चीनों  हत
 में  प्रकाशित  किया  गया  है

 जो
 भारत

 की
 सीमा

 की
 अभिन्नता

 को  खुले  श्राम  चुनौती

 है  |

 क्या  यह  राजनय  के  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  नहीं  है  ;  रोक

 यदि  तो  अब  तक  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  हां  ।

 किसी  राज्य  में  स्थित  विदेशी  दूतावासों  द्वारा  प्रचार  करने  के  अधिकार  के  बारे  में

 निश्चित  अभि संकेत  हैं  ।  भारत  सरकार  श्राम  तौर  पर  ऐसे  प्रकाशनों  के  बारे  में  उदार  मन  से  विचार

 करती  है  भले  ही  वह  भारत  सरकार  की  टीका  करते  हों  ।  चीन  कौर  भारत  के  सरकारी

 कारियों  के  दलों  की  रिपोर्ट  का  संक्षिप्त  विवरण  ,  जो  चीनी  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किया

 गया  और  जो  भारत  की  सीमा की  झ्र भिन्नता  को  चुनौती  देता  देश  के  कानून  सनौर  खास  कर
 दंड  विधि  संशोधन  १९६१  का  उल्लंघन  करता  है  ।  द्वारा  जिस

 राज्य  में  वह  स्थित  हों  उसके  कानून  का  उल्लंघन  करना  उस  राज्य  द्वारा  प्रदत्त  सुविधाओं  का  अनुचित

 लाभ  नहीं  उठाया  जा  सकता  |

 कानून  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  चीनी  दूतावास  को  एक  कड़  विरोध-पत्र-भेजा  गया

 है  ग्रोवर  दण्ड  विधि  संबोधित  १९६१  की  घारा  ४  के  श्रस्तगंत  १६६२ਂ

 क़ी  तथा  उनके  अनुवाद  क़ी  सभी  प्रतियां  जब्त  कर  सरकार  के  पास  जमा  कराने  का  आदेश दे  दिया

 गया है

 श्री  हेम  इस  बात  को  देखते हुए  कि  इस  प्रकाशन  के  देश  भर  में  वितरण  के  फलस्वरूप

 काफी  क्षति  होने  के  बाद  कार्यवाही  की  गई  कौर  वहू  भी  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  शर  ध्यान  दिलाने

 वाली  सूचनाओं  से  सरकार  का  ध्यान  दिलाने  पर  गई  क्या  हम  यह  मानकर  चलें  कि  इस  उदासीनता

 शौर  सावधानी  से  वैदेशिक-कायम  मंत्रालय  ने  स्वयं  भ्र पनी  प्रतिष्ठा स  पहुंचाई  ?

 joerg  महोदय  :  कया  मननीय  सदस्य  इस  प्रकार  के  विचार  व्यक्त  करके  संतोष  प्राप्त

 कर  रहे  उन्हें  प्रश्न  पूछना  चाहिये  ।

 श्री  हेम  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 के
 २०

 मई  के  अर्थात  कल  के  ata  में  फिर  वहीं  बातें  प्रकाशित  हुई  हैं
 ।  मुझे  खेद  है  .  .  .  .

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  प्रश्न

 वा On  ee  ieee  iti  नी
 मूल  ais  में
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 श्री हेम  बरुआ  मुझे  खेद  है  कि  जब  तक  सरकार  का  ध्यान  इस  सभा  न  दिलाया

 जाये  तब  तक  वह  ad  नहीं  करती  |

 गश्रिष्यक्ष  महोदय :  शान्त
 ।

 श्री  हेम  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  क्यों

 paar  महोदय  :  माननीय  सदस्य  झपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 1  मती  लक्ष्मी  मेनन  :  गृह-कार्य  मंत्र/लय  aaa  जारी  करता हैं
 न  कि  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय

 माननीय  सदस्य  को  इस  मंत्रालय  से  भ्र सन्तुष्ट  न  होना  चाहिये  |

 अध्यक्ष  सरकार  इस  बात  का  उत्तर  दे  सकती  थी  कि  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब

 क्यों  gar  ।  प्रश्न  बहुत  स्पष्ट  है  इसलिये  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  था  ।  माननीय  सदस्य  जानना

 चाहते  हैं  कि  कार्यवाही  में  विलम्ब  क्यों  gar  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यहं  प्रा पत्ति जनक  प्रकाशन  किस  प्रेस में  छपा  उस  प्रेस  के

 विरुद्ध  FAT  कार्यवाही  की  गई ?

 oo
 tattered  लक्ष्मी  मेनन  :  उप  प्रेस का  नाम  न्यू  एज  प्रस ह  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या  इस  प्रेस  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  क्रि

 ?

 1  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  नहीं  ।

 कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ? हरि  विष्णु  कामत  :

 लक्ष्मी  मेनन  :  कोई  कार्यवाही  नहीं  क्री  गयी  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  मामला

 चीन है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  में  उतर  को  सुन  नहीं  सका  ।

 श्रिया  महोदय
 :  मामले पर  विचार  किया  जा

 रहा  है

 श्री  इन्द्र  जीत  लाल  मल्होत्रा  :  क्या  चीनी  दूतावास  ने  इस  प्रकार  उल्लंघन  पहली  बार

 ईक या  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसप्रकार का  उल्लंघन  पहली  बार  हुआ  यकीं  ऐसी  शौर  भी  घटनायें

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जहां  तक  मुझे  स्मरण  पहली  बार  ७० एसा  हुआ  है  ।

 श्री  हेम  नहीं  ।  एक  कौर  अवसर  पर  ऐसी  घटना  हुई

 श्री  तिरुमल  राव  :  चूंकि  सरकार  का  ध्यान  २०  मई  के  नवीनतम  अंक  की  कौर  दिलाया

 गया
 है  तो  क्या  सरकार  सभा  को  श्राइवासन  देगी  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  तुरन्त  कड़ी  कारवाही

 करेगी ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  हां  ।

 मूल  ait  में
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 हेम  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  चीन  कौर  तिब्बत  स्थित  हमारे  दूतावासों

 के  सुचारू  रूप  से  कार्य  करने  पर  सभी  तरह  के  प्रतिबन्ध  लगाता  रहा  है  क्या  हम  इसी  प्रकार  दिल्‍ली
 स्थित  चीनी  दूतावास  क  भारत-विरोधी  प्रचार  जो  वह  एक  अस  से  करता  रहा  रकम

 के  लिये  कोई  उपाय  नहीं  कर  सकते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जायेगा  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  श्री मन  हम  झपने ढंग  से  काम  करते  हैं  ।  चीन  ने  काई  कायें  किया
 इसलिये  हम  भी  वसा  कार्य  नहीं  करते  |  बदले  की  भावना  से  काय  करने  की  नीति  नहीं  है  ।

 prea  महोदय  माननीय  सदस्य  इस  विषय  क  बारे  में  बहुत  नाराज़  हैं  ।  सरकार  को

 विचार  करना  चाहिये  कि  वह  कोई  कार्यवाही  कर  सकती  है  या  नहीं  |

 शी  बड़े  :  इस  क्रिमिनल  एमेंडमेंट  एक्ट  के  मातहत  केवल  इस  पब्लिकेशन  क  कौपीज  ही

 जब्त  हुई  हैं  ।  इस  ले  राज्य  सभा  में  जब  यह  सवाल  उठाया  गया  था  तब  यह  किताबें  जब्त

 क्रि गईं  |  में  जानना  चाहता  हूं  कि  शासन  ने  इस  के  पहले  इन  को  जब्त  क्यों  नहीं  किया
 ?

 दूसरे  यह  कि  हम  ने  किताबें  जब्त  कर  लेने  की  ही  सजा  इस  क्रिमिनल  एमेंडमेंट  ऐक्ट  के

 अन्दर  दी  है  ।  उन  पर  मुकदमा  दायर  किया  जा  सकता है  |

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  इन  सवालों  का  जवाब  चुका  है  |

 श्री  ag:  नहीं  श्राया है

 mer  महोदय :  श्राप  मेरी  बात  मान  लीजिये  ।  इन  सवालों  का  जवाब  झरा  चुका  है  ।

 Tat  बड़ें  अध्यक्ष  महोदय

 श्रिया  महोदय  :  काडर ।

 pat  st  बरपा  :  दामन  यह  बहुत  गंभीर विशय  है  ।  इसलिये  मेरा  ख्याल  है  मुझे  कम  सें
 कम  पूरक  प्रश्न  पूछने  दिये  जायें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  ने  माननीय  सदस्य  क  अवसर  दिया  है  ।  अगला  प्रश्न  !

 मंसुर  राज्य  में  कपास  के  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भेजे  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 1*९०१  ने  दिवर्मातਂ  स्वामी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  ली

 पा  करेंगे  किं

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  केन्द्रीय  कपास  समिति  के  अधिकारियों  ने

 मसूर  राज्य  में  जिला  रायचर  से  जिला  धारवाड़  में  गडग  की  गार  कपास  के  ले

 जायें  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है

 क्या  वहीं  कपास  जिला  धारवाड़  वे  व्यापारियों  जरिये  ऊंचे  मलय  पर

 जा  रहा

 क्या  इस  प्रतिबन्ध  हटाने  are  किसानों  को  श्रीमतियाँ  बिना  सीधे

 जहां  भी  अ्रधिक  मूल्य  मिले  वहां  wei  कपास  बेचने  को  अनुमति  देने  लिये  कोप्पल

 ताल्लुक  किसानों  स
 कई  अभ्यावेदन

 त
 ira

 मूल  भ्ंप्रेजी  में
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 क्या  सरकार  उत्पादकों  के  हित  में  क्रिस्टल  ge  येल  gat  के  किसानों  को

 मैसुर  राज्य
 में  गडग  में  खुले  बाजार  में  अपनी  कपास  बे  चने  की  अनुमति  देगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु भाई
 स  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  जाता है  ।

 विवरण

 धारवाड़  जिले  में  कपास  का  आयात  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  लाइसेंस  के

 अस्तंगत  ही  सकता है

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं हैं  ।

 १९६०  में  कोप्पल  मर्चेन्ट्स  कोप्पल  से  एक  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नाथ  |  अभिवादन  में  भ्रनुरोध  किया  गया  कि  कपास  मूल्य  नीति  के  प्रयोजन

 के  लिये  ज क/प्पल,  येलबर्गा  ate  कुश्ती  ताल्लुक़ में
 पैदा  किया  जाने  वाला  कपास

 कौर  लक्ष्मी  )  धारवाड़  जिले  में  पैदा  किये  जाने  वाले  कपास  श्रेणी  में  सम्मिलित  समझा  जाये  ।

 PEE L-KR  के  मौसम  के  लिये  कपास  मूल्य  नीति  निर्धारित  करते  समय  यह  सुझाव  स्वीकार

 लिया  गया  ar

 पता  चला  है  कि  मेदुर  सरकार  धारवाड़  के  रक्षित  क्षेत्र  में  संशोधन  करने  का  इरादा

 रखती  है  ताकि  उसमें  क/प्पल  शौर  येलबर्गा  तालुक  रायचूर  जिले  का  कुश्ती  ताल्लुक  भी

 जाये  ।

 ya  fro  स्वामी :  क्या  सरकार  क  tdi  कोई  शिकायत  मिली  है  कि

 जो  रायचूर  जिले  एकमात्र  मण्डी  करोड़ों  रुपये  का  कपास  हुआ  है  दौर  वह

 नहीं  है  ?

 fat  सुभाष  शाह  :  इस  मामले के  बारे  में  विवाद  नहीं है  ।  किसानों  ने
 यह  ०७

 किया  था  कि  दो  ताल्लुक  जत  क्षेत्र  में  सम्मिलित  कर  दिये  जायें  ।  हम  ने  स्वयं  मैसूर  सरकार  से

 यह  सिफारिश  का  करार  वह  उत  स्वीकार  करने  जा  रही है  |

 fat  दि०  मंत्रों  महोदय  द्वारा  जो  उतर  गया  उस

 हुए  क्या  वहू  ery  अधि
 नियम

 में  संशोधन  करेंगे  ?

 गजनी  मनुभाई  दाह  :  यह  मामला  केन्द्रीय  प्रीमियम  के  भ्रन्तगंत  नहीं  स  मंसूर  रक्षित

 क्षेत्र  अधिनियम  के  अर्न्तगत  भ्राता  है  कौर  राज्य  सरकार  चाहे  तो  वह  कपास  के  क्षेत्रीय  यातायात  पर

 निबन्ध  लगा  सकती  है  ।  हम  ने  किसानों  के  अभ्यावेदन  की  जांच  करने  के  बाद  मैसूर  राज्य

 सरकार  सें  किसानों  का  सुझाव  मान  लेने  की
 सीमा  रिश  ताकि  कपास  का  धिक  सुगम  यातायात

 सुनिश्चित  हो  जाये  ।

 क

 श्रल्प-सुचना प्रइन संख्या १० के बारे में संख्या  १०  के  बारे  में

 श्रिया  महोदय  :  अल्प-सूचना  प्रशन  ।  श्री  राम  सेवक  यादव  ।  अनुपस्थित  ।

 fat  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  उत्तर सभा  पटल  पर  रखा  जायगा  ?

 acme  महोदय  :  उत्तर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  |

 अंग्रेजी  में
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 स्वचालित  करघे

 1८८६  शो  सि०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  फैसला  किया है  कि  स्वचालित  करघे  लगाने  के  लिये

 लाइसेंस  तभी
 दिये

 जायेंगे  जबकि  इन  करघों  से  होने  वाले  भ्र ति रिक्त  उत्पादन का  ७४५  प्रतिशत  निर्यात

 किया  ग्र

 यदि  हां  तो  क्या  भारत  विदेशी  बाजारों  में  प्रतियोगिता  का  सामना  कर  सकेगा  क्यों कि

 हमारी  उत्पादन-लागत  अन्य  देशों  की  लागतों  की  तुलना  में  अधिक  होगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु भाई  :  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 स्वचालित  करघे  लगाने  के  लिये  लाइसेंस  विस्तार  शौर  प्रतिस्थापन  दोनों  के  लिये  दिये जा  ते

 विस्तार  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  जो  आवेदक  इन  करघों  के  9X  प्रतिश्त  उत्पादन  का  निर्यात  करने

 का  वचन  देते  हैं  उन्हें  वरीयता  दोਂ  जाती है
 ।  भारतीय  वस्त्र  विदेशी  बाजारों  में  बढ़ती  हुई  प्रतियोगिता

 का  सामना  कर  रहे  तथापि  तराशा  की  जाती  है  कि  आधुनिक  स्वचालित  परिसर  वाले  यूनिट

 बाजारों  में  अपना  माल  अधिक  अ्रच्छी  तरह  बेच  सकेंगे  ।

 नेपाल  झा राही  नदी

 डा०  महादेव  प्रसाद
 :

 श्री  हा०  ना०  तिवारी  :

 |
 थ्रो  श्रीनारायण दास  :

 श्री  श्र०  सि०  सहगल

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  oad  नेपाल  में  भरवा  का  जिला  गवर्नर  झा राही  नदीਂ  का  माग

 बदलने  की  योजना  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ;

 क्या
 सरकार

 यह
 समझती  है

 कि  इस
 नदी  का  मागं  बदलने  से  वर्षा  ऋतु  में  गोरखपुर  जिले

 के  राजाबारी  ate  मानिकपुर  गांवों को  भारी  नुकसान  पहुंचेगा  ;

 यदित्हां  तोनस  सम्बन्ध
 में  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  है  ?

 के
 सभा-सचिव  समाचार  पत्रों  oar

 का  समाचार  प्रकाशित  इसकी  अधिकृत  पुष्टि  प्राप्त
 नहीं

 हुई  है  ।.

 faa  wast  में
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 az  (77)  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  जानकारी  मांगी  गई  है  कौर  यथा  समय

 पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 दिल्‍ली में  उपाहार  गृह  तमंचा  रियों  के  वेतन  क्रम

 1८६९  श्री  भागवत झा  म्राजाद  :  क्या  श्रम  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  दिल्‍ली  ने  दिल्‍ली  के  उपाहारग हों  कौर  होटलों  में

 चोरियों  के  लिये  नियमित  बेसन-क्रम  लागू  करने  का  आदेश  दिया  है

 (@)  क्या  प्रबन्धक  उन्हें  लागू  करने  को  तयार  नहीं  हैं
 ?

 पश्म  शौर  रोजगार  मंत्रालय  मेरे  मंत्री  जी  हां
 ।

 बारह  होटलों

 उपाहारगृहों  को  इस  प्रकार  का  रादेश  दिया  गया  है  ।

 पंचाट  को  लागू  करनेके  बारे  कठिनाई  व्यक्त  करने  वाला  कोई  श्रभ्यावंदन  सरकार

 को प्राप्त नहीं  द्वि  है

 केरल  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  बाघिन  अस्पताल

 *eev.  श्री  पर  फुन्हन :
 म

 श्र  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने
 की

 करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  कम  चारी  राज्य  बीमा  योजनाके  अभी नः  श्रौद्योगिक  श्रमिकों

 के
 लिये

 अस्पताल  खोलने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  कया  काय  वाही  की  गई  शर

 ।  )  क्या  तीसरी  पं  चंवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  केरल  में  कोई  अस्पताल  बनाने  का

 सरकार  का  विचार है
 ?

 शम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  जी  att

 (7)  «  रोग  के  एक  श्रस्पताल.का  विस्तार  कर  २४  बिस्तरों  की  व्यवस्था  की  गयी

 है ग्रौर एक  १००  बिस्तर  वाले  अस्पताल  के  निर्माण  फे  लिये  जमीन  जीत  की  जा  रही  इसके

 अतिरिकत  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  ३  छोटे  भ्रस्पताल  भी  खोलने  का  इरादा

 समद्रपार क्रय  संगठन

 पलट  श्री  दी०  शर्मा  क्या  झ्रावास  संभरण  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  करा  कि :

 क्या  बचत  करने  के  उद्देश्य  से
 समुद्र पार

 क्रय  संगठन  के  वैज्ञानिक  व्यवस्था करण  का

 विचार है  ;

 क्या  लन्दन  तथा  वाशिगटन  में  भारत  के  समुद्र पार  क्रय  संगठनों  के  कामकाज  के  सम्बन्ध

 में  भ्राता  ate  सम्भरण  मन्त्रालय  के  सचिव ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसे  सरकार  ने

 मंजूर  कर
 लिया

 ;  शर

 मल  wast  में

 tOverseas  Purchase  Organisation
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 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या
 यदि  हां  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिश

 | र
 कया  हैं  झर  उन्हं

 क्या  गीत  वाही  की  गयी  है  ?

 श्रीवास शौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  जी

 जी  at

 )  सचिव  ने  झपने  प्रतिवेदन  में  क्रय  ate  जांच  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने
 प्र

 उनमें  सुधार

 करने  के  उपायों  की  सिफारिश  की  सचिव  ने  यह  सिफारिश  भी  की  है  कि  समुंद्र  पार
 संगठनों  द्वारा

 फिलहाल  किये  जा  रहे  काम  की  कुछ  मर्दे  सं भरण  शौर  निपटान  महानिदेशक  नई  दि ली  को  सौंप  दी

 इन  उपायों  को  काम  में  लाने  से  इंडिया  स्टोर  रिपार्ट  मेंट  लन्दन  में  कई  पद  कम  किय  जा  सकेंगे

 समूद्र  पार  क्रय  संगठनों  पर  होने  वाला  विदेशी  मुद्रा  व्यय  धीरे-धीरे  कम  किया  जायेगा  शौर  इससे

 प्रति  १००,०००  पौंड  की  बचत  होने  का  अनुमान  है  ।  सिफारिशें  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 भारत के  लिये  ध्रमरीकी  तम्बाक

 श्री  रघुनाथ चप्  fag

 |  डा०  ल०  स०  सिंघवी  :

 1८६६  थ्री  दलजीत  सिंह
 थी  To

 थी  मंत्री

 | sft  विभूति  मिश्र

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  ५.  ३  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  तम्बाकू कौर  मक्का  सप्लाई करने  के  लिये
 भारत

 ने

 अमरीका के  साथ  एक  करार  किया  है

 )  यदि हां  तो  उसका  व्यौरा कया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 are  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 sat

 इस  सम्बन्ध  में  पुरा  विवरण  अमरीका  कौर  भारत  सरकार  के  बीच १  मई  PEL AT को

 सम्पन्न  कृषि  वस्तु  करार  में  दिया  गया  है  ।  इस  करार  की  एक  प्रति  संसद्‌  पुस्तकालय  में  रख  दी  गयी  है
 ।

 संक्षेप  में  इस  करार  के  भ्रन्तगंत  से  २९  लाख  डालर  की  तम्बाक  कौर  ६४  लाख  डालर  की

 मकका  जिसके  समद्र  द्वारा  परिवहन  के  लिय  लगभग  १८  लाख  डालर  का  शतक  देना  पड़ेगा  आयात

 करने  का  उपबन्ध है  ।

 इस  करार  के  TAT की  गई  बिक्री से  जो  रुपया  प्राप्त  होगा  उसका  १४५  प्रतिशत  अमरीका की

 सरकार  को  भारत  में  अमरीका  द्वारा  किये  गये  व्यय  के  लिये  दिया  जायेगा  कौर  दोष
 ८  ४  प्रतिदिन  रुपया

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  २६२६ ३१  १८८४

 श्रमिक  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  उन  योजनायें  की  वित्त-व्यवस्था  के  लिये  ऋण  के  तौर  पर

 दिया  जायेगा  जिन  पर  उभय  पक्ष  सहमत  हों  ।

 माल  की  कुल  कीमत  शौर  परिवहन-दुबक  लगभग  ५.  ३  करोड़  रुपये  है  ।

 गों ग्रा  a  भारतीय  कार्मिक  संघ  अधिनियम  शादी  का  लागू  किया  जाना

 1८९९.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोझा  के  कार्मिक  संघों  की  दौर  से  सरकार  को  कोई  एसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 जिनमें  यह  प्रार्थना  की  गयी  हैं  कि  भारतीय  कार्मिक  संघ  झ्र धि नियम  तथा  श्रम  सम्बन्धी  अन्य  भारतीय

 कानून  गोधरा  में  शीघ्र  लागू  किये  ग्रोवर

 यदि हां  तो  इस  विषय  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  कौर  जी  नहीं

 सरकार  को  किसी  भी  कार्मिक  संघ  से  इस  प्रकार  का  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  है  |

 किन्तु  afer  भारतीय  पत्तन  ग्रोवर  गोदी  कर्मचारी  बम्बई  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  था  |

 सरकार  श्रम  सम्बन्धी  कुछ  भारतीय  कानून इस
 संघ  राज्य-क्षेत्रमें  लागू  करने  के  seq  की  जांच

 कर  रही है  ।

 विद्रोही  नागाओं  के  पुर्जों  पाकिस्तान
 में घुसने

 के  खिलाफ  पाकिस्तान का
 विरोध

 श्री  प्र ०  चे

 श्री  दी०  do jeer  f

 रघुनाथ  fag  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  पार  पूर्वी  पाकिस्तान  में  निगाहों  के दाखिल

 हो  जाने  के  खिलाफ  पाकिस्तान  सरकार  से  विरोध-पत्र  प्राप्त  हुमा  हे  ;  कौर

 यदि  हां  तो  सरकार  ने  इसका  क्या  उत्तर  दिया  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  स०  चु०  जी  हां

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सरकारी  करमचारियों  के  लिये  मकान

 1९६०३.  श्री  स०  to  बनर्जी  :
 कया  श्रावास  कौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  एसे  लोगों  की  एक  बड़ी  संख्या  है  जो  सरकारी  नौकरी  में

 नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  सरकारी  क्वार्टरों  इरादी  में  रहते  हैं  ;

 क्या  इस
 बारे  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 क्या  क्वार्टरों  की  कमी के  कारण  लगभग  ६०,०००  सरकारी  बेचारी
 प्रत  सूची

 में  हैं  ;

 यदि  हां  तो  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  शौर

 (  )  क्या  भारत  सेवक  समाज  के  सदस्य  भी  सरकारी  क्वार्टरों  शादी  में  रहे

 श्रावास  site  संभरण  मंत्री  सेहर
 चन्द  :  जी  हां  ।  कुछ  ऐसे

 यक्ति  जो  सरकारी  नौकरी  में  नहीं  हैं  सामान्य  संग्रह  के  मकानों  में  रह  रहे  हैं  ।

 सरकार  को  इन  व्यक्तियों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  है  ।

 जी  हां  ।

 MC  मकान  बनाने  का  इरादा  है  ।  जो  लोग  सरकारी  निवास  स्थान  पाने  के  हकदार

 नहीं  हैं  उन  सबके  मामलों  का  सर्वेक्षण  करने  का  नीचे  य  भी  किया  गयाहै  |

 जी  हां  ।  उनके  मामलों  का  भी  सर्वोक्षण  अन्य  मामलों  के  साथ  किया  जायगा  |

 स्कूलों  ट्लीविजन

 श्री  भक्त  ददन :

 ने  go,  श्री  वॉरियर

 |  ग  वासुदेवन नायर  :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  टेलीविजन  द्वारा  शिक्षा  देने  का  जो  कार्य  कुछ  समय  पहिले  प्रारम्भ  किया

 गया  वह  कहां  तक  THA  FAT

 उसे  ate  विस्तृत  करने  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  बं०  गोपाल  :  जब  तक  जो  रिपोर्ट  मिली  हैं

 कौर  इस  बारे  में  जो  देख-भाल  हुई  उससे  यह  पता  चलता  है  कि  स्कूल  टेलीविजन  सेवा  जो

 FER  में  दिल्‍ली  में  चलाई  गई  उससे  भ्रध्यापकों  कौर  विद्याथियों  दोनों  का  लाभ  gar  हैं  ।

 फिर  भी  इस  का  ठीक  ठीक  मूल्य  जांचने  का  काम  शीघ्र  ही  हाथ  में  लिया  जाने  वाला  है  अर  इस

 बारे  में  जो  रिपोर्ट  मिलेगी  उस  से  इस  के  परिणामों  का  ज्यादा  प्रच्छ्धा  प्रदान  लग  सकेंगी  ।

 इस  समय  दिल्‍ली  के  कुल  R02  हायर  सैकेंडरी  स्कूलों में  से  १५२  स्कूलों  में  २७४५

 टेलीविजन  सेट  लगाये  जा  चुके  हैं  सनौर  पाठ  केवल  नवीं  श्रेणी  तक  के  लिए  ही  रखे  गये  हैं  ।  इस

 स्कीम  को  बाक़ी  स्कूलों  में  भी  लागू  करने  कौर  कुछ  टेलीविज़न  पाठ  दसवीं  श्रेणी  के  लिए  भी  प्रसारित

 करने  की  तजवीज़  है  ।

 पाकिस्तान  को  कोयला  भेजा  जाना

 7a

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  हैं  fe  भारत  से  पाकिस्तान  कोयला  ले  जाने  के  लिये  प्रति

 ee
 मास  बड़ी  संख्या  में

 बैगन  कौर  तटीय
 जहाज  लगाये जा  रहे

 मूल  अ्रम्र  जीमें
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 ता ee Oe नों  कौर  जहाज  से  वापिस  लौटते  समय  क्या  वस्तुयें इन

 लाई  जाती  तौर

 क्या  भारत  के  अपने  परिवहन  wie  ईधन  सम्बन्धी  संकट  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  वर्तमान  का  पुनर्विलोकन  किया  गया
 है

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मसनभाई भक  :

 पाकिस्तान  को  तटीय  जहाज़  से  नहीं  वरन्‌  रेल  के  माल  डिब्बों  से  कोयला  भेजा  जाता है
 ।

 किन्तु  भारत-पाकिस्तान  व्यापार  करार  के  श्रन्तगंत  जितना  कोयला  भेजने  की  व्यवस्था  हैं  उसके

 माल डिब्बों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं हैं  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  ।

 इस  व्यवस्था  का  साल  में  दो  बार  पुनर्विलोकन  किया  जाता  है  कौर  उस  समय  सभी

 सम्बन्धित  बातों  जिनमें  देश  की  आ्रावइ्यकता  भी  शामिल  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 प्रधान  मंत्री  का  लंका  का  दौरा

 Sfmt  नारायण  दास  :

 1६०६.
 Lait  विश्वनाथ  राय  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  |  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  लंका  जाना  स्वीकार  कर  लिया  शर

 (a)  यदि  तो  कया  इस  बात  के  कुछ  संकेत  मिले  हैं  कि  इस  अवसर  पर  लंका  की  सरकार

 उनके  साथ  भारतीय  उद्धव  के  लोगों  के  प्रश्न  के  बारे  में  बातचीत  करेगी  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  हां  ।

 सरकार  को  लंका  के  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  लंका  की  प्रतिनिधि-सभा  में  दिये  गये

 इस  झभ्राशय  के  वक्तव्य  की  जानकारी  है  ।

 हथकरघा  उद्योग

 1६०७.  श्री  नक सहेश्वर  नायक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  हथकरघा  उद्योग  को  wa  भी  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रमिक  सहायता
 मिलती

 वर्षों  Feary  ora यदि  ai,  तो  fase,  sys
 खुल  पाहा  वर्षों  नन  ा  डच जमा  थिक  सहायता  दी  गई

 शौर

 क्या  उद्योग  को  स्वावलम्बी  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 गए

 मूल  wast  में
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 तथां  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 विवरण

 हां
 ।

 98  —fo  e  ४५१८ ,  ५८ े  RAN
 ace

 १६६०-६१  e  x  aS,  ३२  गैप

 १९६१-६२  R40.  Rk  0.0

 हथकरघा  उद्योग  को  सरकार  भ्रामक  सहायता  इस  लिये  देती हैं  कि  ae  उद्योग

 rel  हो  ।  ऐसा  कोई  एक  प्रस्ताव  नहीं  है  जिससे  यह  उद्योग  स्वावलम्बी  बनाया  जा  सके  ।  किन्तु

 अब  जो  विभिन्न  योजनायें  लागू  की  जा  रही  हैं  उनका  कुल  मिलाकर  प्रभाव  यह  होगा  कि  उद्योग  की

 अधिक  दशा  कौर  प्रतियोगिता  करने  की  क्षमता  में  सुधार  होगा  श्र  कालान्तर  में  यह  उद्योग  अपने

 पैरों  पर  खड़ा  हो  सकेगा ।

 जजों  का  निर्यात

 J
 दी०  च०

 1६०८,
 Lett  विभूति  मिश्र

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  जूतों  के  उत्पादन  ग्रोवर  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये

 कदम  उठाये  गये  हैं

 शब  तक  कितनी  सफलता  मिली  कौर

 वर्ष  १९६१-६२  में  जूता  उद्योग के  उत्पादो ंसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  mez

 हुई ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 ate  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  |  दिखाये  परिशिष्ट  २,  ware
 सख्या  ८२]

 (7  १९६१-६२  में  १६६१  से  ERR  २.  १५  करोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  की  art  हुई  हैं  ।

 कलकत्ता  में  श्रधिग्रहोत  मकानों  का  लौटाया  जाना

 [६०६  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  शभ्रावास ate  सम्भरण  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  अ्रनवर  शाह  कलकत्ता  में  छोटे  प्लाट-मालिकों

 are  मध्यम  वर्गीय  लोगों के के  वे  स्थान  के  प्लाटों  पर  बने  मकानों  का  युद्ध  के  दौरान

 मूल  wast  में
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 दिये  गये  विशेष  अधिकारों  के  अधीन  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  था  र  वे  ait  भी

 सरकार  के q  पास

 इस  प्रकार  कितने  व्यर्वितयीं  की  सम्पत्ति  ली  हुई  है  ;

 की  अ्रेपने  इस्तेमाल यह  भी  सच  है  कि  वे  बहुत  समय  से  इन  मकीन

 के  लिये  वापस  लेने  का  श्राप्रह  कर  रहे

 युद्ध  के  समाप्त  हुए  इतने  वर्ष  बीतने  के  बाद  भी  उनको  न  लौटाने  के
 कया

 कौर कारण

 इस  मामले  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 |  श्रीवास  और  मंत्री  (  "  मेहरे  चन्द
 :  कौर  LE¥E

 में  कई  प्लाटों  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  ।  युद्ध  समाप्त  हो  जाने पर  अघिकांश  प्लाट  उनके  मालिकों

 को  लौटा  दिये  गये  थे  और अब अब  We  जिनके  हकदार  ३१  लोग  संरकार के  पास  हैं  |

 at

 ate  यह  सम्पत्ति  लौटायी  नहीं  जा  सकी  क्योंकि  उस  पर  पु  पाकिस्तान  के

 विस्थापित  व्यक्तियों  ने  अनधिकार  कब्जा  कर  लिया  था  ।  इन  व्यक्तियों को
 बेदखल  करने  शर

 यहं  सम्पत्ति  उसके  मालिकों  की  लौटने की  प्रश्न  अब  at  विचाराधीन  है  ।

 कॉस्टीट्यूशान  हाउस  deed  कोर्ट  में  भोजन-व्यवस्था

 1६१०.  श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  कया
 श्रीवास  We  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कांस्टीट्यूशनल  हाउस  दौरे  बेस्ट  कोटे  में  जो  खाना  दियां  जाता

 है  ag  संतोषजनक  नहीं

 यदि
 तो  क्या  इन  स्थानों  के  निवासियों  ने  कई  शिकायतें  भेजी  और

 ठेकेदार  के  पास  यह  ढेका  कितने  समय से

 श्रीवास  atc  संभरण  मंत्रो  (  ग  मेहर  चन्द  1.0  ae

 नहीं  ।  शिकायतें  मामूली  किस्म  की  हैं  ।

 कांस्टीट्यूशनल  हाउस  की  ठेका  १९५२  सै  ग्र  वेस्ट  कोट  की  ठेका  gaye  से  हकदार

 के  पास  है  ।  यह  ठे  के  संसद्‌  के  दोनों  सदनों  की  वास  समितियों  के  संभापंतियीं  की  कन सयुक्त  सींचा  रिंदे
 पर  बढ़ाये  जाते  हैं  ।

 भविष्य  निधि  में  से  रुपया  flere

 aft  इखजीत  गुप्त
 :

 1६११.  डा०  उ०  मि

 Let  दिनेश  agree :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करें  कि ं:

 क्या  औद्योगिक  श्रमिकों  को  बीमारी  के  मामलों  मे  अपनी  मै विष्य  निधि  में  से

 ऋण
 लेने  की  जो  सुविधा  थी  वहू  श्री

 समाप्त  कर  दौ
 गई  श्र

 मूल  watt  में

 959  (Ai)



 रद्दे  लिखित  उत्तर  EER

 कारण  हैं  ? Ue यदि  तो  इसके  क्या

 fart  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  )  at

 कारण  इस  प्रकार  हैं

 (१)  कर्मचारी  सदस्यों  द्वारा  सुविधा  का  दुरुपयोग  किया  आर

 (२)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम के  कार्य  का  विस्तार  जिसके  ग्रन्थित  परिवार के

 सदस्य  भी  लाभान्वित  होते हैं  ।

 लंका  में  भारतीय  उद्भव  के  व्यक्ति

 ।
 मी

 महेश्वर  नायक
 :

 1९१२.
 |

 श्री  वासुदेवन  नायर  :

 "  प्र०  to  चक्रवर्ती :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लंका  की  सरकार  लंका  में  भारतीय  उद्भव  के  राज्य-वह्विनि  व्यक्तियों  के  wer
 पर  अधिकारियों  के  स्तर  पर  भारत  सरकार  से  बातचीत  करने  को  सहमत  हो  गयी  है

 यदि  तो  क्या  इसके  लिये  किसी  तारीख  पर  सहमति  हो  गई  है

 उस  देश  में  इस  समय  भारतीय  उद्भव  के  कितने  व्यक्ति  रहते  हैं  कौर  उनमें  से  तक

 कितनों  को  लंका  की  नागरिकता  के  अधिकार  दे  दिये  गये  हैं  ;  शर

 भारतीय  उद्भव  के  जो  व्यक्ति  राज्य-विहीन  हो  गये  हैं  उनके  भविष्य  के  बारे  में
 भारत

 सरकार की  क्या  नीति  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  लंका  सरकार ने  इस

 met  पर  अधिकारियों के  स्तर  पर  बातचीत  करन  के  लिये  भारतਂ  सरकार  से  a  तक  कहा  नहीं  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  t  |

 लंका  में  इस  समय  भारतीय  उद्भव  के  कितने  व्यक्ति  रहते  हैं  इसके  सही  आंकड़े  उपलब्ध

 हीं  हैं  ।  १९६२  के  sear  तक  जिन  लोगों  ने  अपना  लंका  के  नागरिक  के  रूप  में  पंजीयन

 या  उनकी  संख्या  १,३२,३१२ है  ।

 भारत  सरकार  की  राय  है  कि  इस  मामले  पर  लंका  की  से  चर्चा  की  जाये

 उसकी  सहमति  से  उसे  तय  कर  लिया  जाये  |

 नागा  विद्रोहियों के  च्

 fx
 दी०  Wo

 TFERR
 भागवत  झा  प्रासाद

 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सुरक्षा  बल  ने  नागालैण्ड  में  geet  हाल  की  कार्यवाही  के  दौरान  नागा  विद्रोहियों

 के  पर  कब्जा  कर  लिया  था  ;
 कौर

 मूल  अंग्रेजी



 लिखित  उत्तर  २६३५ ३१  १८८४

 यदि  तो  कार्यवाही  के  दौरान  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  कितने  गोला

 बारूद  ate  सम्पत्ति  पर  कब्जा  किया  गया  श्र  उनसे  क्या  कागजात  बरामद  किये

 ~
 इस  प्रदान का  उत्तर कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी

 प्रतिरक्षा  मंत्री  द्वारा  बाद  में  दिया  जायेगा  ।

 तीसरी  योजना  के  लिये  स्वीकृत  राशि  में  परिवर्तन

 preye.  गी  हरिशचन्द्र  साथर  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fara  शौर  परिवहन  के  लिये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  मंजूर

 की  गई  राशि  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या
 है  ?

 योजना  तथा  श्री  site  रोजगार  मंत्री  :  कौर
 की

 गईं

 राशि  में  अरब  तक  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।

 अ्रत्प  सूचना

 वीर  दर्जन  दिल्ली  के  कामगरों  द्वारा  हड़ताल

 अल्प-सुचना  प्रदान  संख्या  १०.  श्री
 राम  चेवक  यादव

 :
 कया  मोर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वीर  अर्जुन  दिल्‍ली  के  ३५  कम्पोजिट रों  wie  मशीन  मैनों  ने  २५  geRRQ

 से  हड़ताल  कर  रखी  है  ;

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ;

 क्या  उनकी  यूनियन  ने  अपनी  मांगों  को  नियमानुसार  पूरा  कराने  के  लिये  सम्बन्धित

 अघिकारियों  के  सामन  अपना  मामला  रखा  था  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 टीम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में
 :

 स
 मंत्री

 :  से  प्रैस  के  मैनेजमेंट

 द्वारा  मंहगाई  भत्ता  कौर  बोनस  संबंधी  मांगों  के  मंजूर  न  किये  जाने  पर  कर्मचारियों  ने  २५

 ग्रिल  १६६२  से  हड़ताल कर  दी  थी  ।  यह  मामला  वापसी  बातचीत  से  तथ  करा  दिया  गया  है  |

 उत्तर  पुर्व  सीमान्त  समीकरण  में  प्रोग्ोगिक-श्राथिक  सर्वेक्षण

 1१६०२.  Tato  चं०  फार्मा :  क्या  प्रधान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  मार्गापाय ढूढ़  निकालने के  उद्देश्य  जिससे  उत्तर  पूर्व  सीमान्त

 अभिकरण  का  विकास  शौर  उसकी  उन्नति  की  जा  उत्तर  पूर्व  सीमान्त  अधिकरण  का

 शिक  श्राथिक  सर्वेक्षण  किया  गया  शरर

 यदि  तो  उस  सर्वेक्षण  से  क्या  परिणाम  निकला ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुशाक्ति  मंत्री  (tt  जवाहरलाल :

 कौर
 जी  नहीं  ।  यद्यपि  समय  समय  पर

 ial
 के  कुछ  भारों की

 अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न

 मूल  wast  में



 रेड  लिखित  उत्तर  सोमवार  २१  १९६२

 qe  का  भ्रध्ययन  किया  गया  फिर  भी  उत्तर  सीमान्त  अभिकरण  का  कोई  सर्वांगीण

 आधिक  सर्वेक्षण  sit  तक  नहीं  किया  गया  है  1

 मद्रास  में  रेशम  कीड़े  पालन  के  उद्योग  का  विकास

 1१६०३.  श्री  राजाराम  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  TT  १९६०-६१  श्र  १९६१-६२  में  मद्रास  में  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  के

 विकासਂ  at  प्रत्येक  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  कितनी  cea  दी  है

 इन  वर्षों  में  प्रत्येक  योजना  के  अ्रधीन  राज्य  सरकार  नें  कितनी  रकम  का  उपयोग  किया  ;

 कौर क्या  नियत  की  गयी  रकमें  पुरी  पुरी  काम  में  लायी  गयी  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है ं?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  sa  मंत्री  :  भ्र ौर  .  2&Ys-

 Ke  के  बाद  लाग  की  गधी  प्रक्रिया  के  राज्य  सरकारों  की  योजनाओं  के  लिए  परिव्यय  प्रत्येक

 उद्योग  के  न  कि  प्रत्येक  योजना  के  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ।  मद्रास  राज्य  में

 के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  के  विकास  के  लिए  ge  GO- GR  १९६१-६२  के  दौरान  नियम

 किया  गया  परिव्यय  at  वास्तव  में  काम  में  लायी  rat  रकमें  नीचे  की  सारणी  से  मालम  होती  हैं

 ag  परिव्यय
 काम  में  लायी  गयी  रकम

 ent
 ६७-६१ cae  ै  ३  2.005  २.८४

 १९६१-६२  X.Y  १.७६  )

 शौर  १९६१-६२  में  व्यय  में  कमी  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  निर्माण  कार्यों  के

 लिए  जितनी  रकम  रखी  गयी  थी  उतनी  रकम  काम  में  नहीं  लायी  गधी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  दीक्षित  बेरोजगार

 1१६०४.  श्रीकृष्ण  देव  त्रिपाठी  :  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करर  कि

 )yrectt  दूसरी  झर  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  आरंभ  में  उत्तर  प्रदेश  में  अशिक्षित

 बे  रोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  थी

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजनायें  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  दीक्षित  बेरोजगार  लोगों  को

 रोजगार  मिलेगा  ;  श्र

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  ग्रंथ  में  उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  की

 संख्या  कितनी  होगी  ?

 श्रम  घौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :

 कोई  मनु मान  उपलब्ध  नहीं

 वि
 है  ।  रोजगार  दफ्तरों  में

 मी  श्रस्तिक्षित  व्यक्तियों  के  संबंध  में  अलग  से  आरोप  तही  रखे  जाते
 ।

 मूल  wast में
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 (a):  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नदीं  है  ||

 कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उद्योंगों  में  पु  जी  विनियोजन

 TROY.  डा०  रानेन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्नलिखित  उद्योगों  में  प्रत्येक  में  झाऊ  कुल  पूंजी  लगायी  जा  चुकी

 (१)  (२)  (३)  (४)  (५)  (&)

 (७)  इलेक्ट्रिकल  इंजीनिर्यारिम  तौर  (८)  अल्यूमिनियम  ;  श्र

 उपर्युक्तਂ  प्रत्येक  उद्योग  में  कुल  निवेश  में  विदेशी  निवेशकों  का  कितना  हिस्सा  है  भर

 उनकी  राष्ट्रीयता  कया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्री  (  ग  ३१  eho

 को  संगत  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८३]

 आवश्यक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  समवाय  YEAG  के  उपबन्धों

 के  भ्रमित  शेयरहोल्डरों  को  अपनी  राष्ट्रीयता  बताना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 गाजीपुर  wat  फैक्टरी

 _1  श्री  सर  पांडेय

 १९०९. ०  शनी
 ज०  ब०  |

 म  झर  रॉज्षगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भविष्य  निधि  योजना  गाजीपुर  अफीम  फैक्टरी  के  श्रमिकों  पर  लागू  नहीं  की  गई

 है  ;  श्र  |

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण
 है

 ?

 मनोहर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  आर
 जी  योजना

 लागू  नहीं  की  गई  क्योंकि  इस  कारखाने  मज़दूरों  को  श्रमिकों  की  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना

 के  ग्रीन  जो  लाभ  प्राप्त  होता  है  वह  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  PEKR  वाले  लाभ

 से  कम  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  छोट  पैमाने  के  उद्योग

 1१६०७.  sit
 क्या

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्रों
 यह  बताने  क्रि  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  के  अ्रत्यधि क  अविकसित  प्रदेशों  में  छोटे  वै माने  के  प्रौद्योगिक

 कारखानों  के  विकास  की  ie  विशेष  ध्यान  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदिਂ  तों  तीसरीਂ  पंचवर्षीय य
 में

 इसਂ  प्रयोजन  कें  लियें  कितनी  रकम  रखी

 गयी  है  ?

 में मूल  अंग्रेजी
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 ये  ट्रांसमिटर  किन-किन  देशों  से  आयात  किये  गये  इन  पर  कुल  कितनी  लागत  जायेगी

 शौर
 क्या  ये  सब  भारत  पहुंच  चुके  हैं  था  कुछ

 कराने
 बाकी  हैं

 यदि  wa  बाक़ी  हैं  तो  कब  तक  कराने  क्री  संभावना है  ;  कौर

 इनका  काम  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दास  जानकारी  संलग्न

 विवरण  में  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  ८४५]

 ट्रांसमीटरों  के  स्थन  कार  fay  सरकार  &  ० इसक़ाझवाए  के  लक़नीक्ी  सवारों  द्वारा

 पदा  की  गई  रिपोर्ट के  झारी  पर  किया  |  स्थानों  क्रो  चनने वे के  बारे  में  तकनीकी  जरूरतों  कौर  see

 निकल  टेलिकम्यनिकेशन्स  यूनियन  और  देश  के  भीतर  के  इसी  प्रकार  के  तकनीकी  संगठनों  द्वारा

 लगाई  गई  रोकथाम  का  मूख्य  विचार  रहा  है  ।

 (१)  सिवाए  एक  २०  किलोवाट  दावे  ट्रांसमीटर  के  जो  संयुक्त  राज्य  अमरीका से

 खरीदा  जा  रहा  है  भ्र  ट्रांजिट रों  के  अधिकतर  मुख्य  उपकरण  सब श्री

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  बंगलौर  से  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  जों  इनकी

 सप्लाई  के  लिए  जापान  के  निर्माताओं  के  सहयोंग  से  wet  कर  रहे  हैं  ।  मस्तूल

 (  )  कुछ  पश्चिमी  जमनी  से  मंगाए  जा  रहे  हैं  कौर  कुछ  जापान  से  ।  ट्रांसमीटरों

 कार्य  सहायक  उपकरण  कुछ  देशी  अर  कुछ  का  अ्ाय[त  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 TIT  जापान  झ्र  आस्ट्रेलिया  स  गया  है  |

 (२)  wet  दिये  गये  ट्रांसमीटरों  के  मुख्य  उपकरणों  पर  खर्चे  का  लगभग

 ६६.२  लाख  रुपये  है  ग्रोवर  भ्रामक  दिये  गये  मस्तूल  तथा  सहायक  उपकरणों  पर

 को  अनुमान  लगभग  ४५२.  ER  लाख  रुपय  |

 (3)  २५  परियोजनाओं  के  लिये  ट्रांसमीटरों  के  मूख्य  उपकरण  ait  मस्तूल  जापान  से

 श्री  चुके  इन  परियोजनाओं  के  सहायक  उपकरण  ग्रोवर  बाक़ी  के  पुरे  उपकरण

 राने  वाले  हैं  ।

 काडर  दिये
 गये

 उपकरणों  में  CH  परियोजना के  मुख्य  ट्रांसमीटर  शौर  मस्तूल  के

 १९६२  तक  मिलने  काए  आशा  शर  अन्य  के  लगभग  १९६३  तक  ।  इन

 योजनाओं के  सहायक  उपक्र नगों  की  १९६२  के  शुरू  में  मिलने  की  आशा  है  |  १००  किलोवाट

 मीडियम वेव  के  बाकी
 एक ट्रांसमीटर का  भाई  र  श्मीर  ही  दिया  जायेगा  ।  इसके  FERR  के  afar

 तक  प्राप्त  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 उम्मीद  है  कि  ये  ट्रांसमीटर  अगले दो  वह  में  चाल  हो  जायेंग े।

 बिजली  से  चलने  वाले

 को  रामेश्वर
 1१९१४

 शै
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क्रि  कि

 देश  में  बिजली  चलने  वाले  करो  की  है

 क्या  ऐस  करघों  के  लिए  नए  लाइसेंस  fed.  जाते  हैं

 मूल  wast
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 तो  किन  पर  ;  अरब

 बिजली  से  चलने  वाले  WAR aT  करवे  कायम  करन  लिए  कितने  व्यक्तियों  को

 १९६१  में  दंड  दिया  गया  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अंतराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  ः

 GRGoy  (२५७१८  कपड़  था  ्र  ५७०८७  मेर-कपड़े  )  |

 झ्र  जी  लेकिन  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  देने  के  TATA  क़ो  छोड़  कर  |

 १९६१  में  काई  ग्रभियोग  नहीं  चलाये  गये  थे  |

 उत्तर  प्रदेश  में  बेरोजगारी

 1१६१४.  श्री  स०  मो lo  बुर्जों  :
 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्र  बताने  की  छापा

 करेंगे  कि

 क्या  उतर  प्रदेश  में  बेरोजगारी  १९६६१  में  बढ़  गयी  है

 यदि  तो  कितनी  ;

 उसके  क्या  कारण  हैं  ;  शर
 a

 सरकार  ने  क्या  कुंवारी  की  है  ?

 ठीक  ठीक  जानकारी परम  रोजगार  मंत्रालय  में  स  मंत्री

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  भो  उतर  प्रदेश  में  १६६१  के  ग्रस्त  में  रोजगार  दफ्तरों  के  चालू  रजिस्टर

 में  दर्ज  व्यक्तियों की  संख्या  eho
 के  ग्रस्त  में  उनकी  संख्या

 की
 तुलना  में  बढ़  गयी

 २२.७  प्रतिशत  |

 जनसंख्या  में  वृद्धि  we  इस  कारण  मजदूरी  पेशे  में  अधिक  संख्या  में  नये  झ्रागन्तुकों

 का  रोजगार  दफ्तरों  की  संख्या  में  व  रोजगार  दफ्तरों  की  अधिक  र  रोजगार

 दफ्तर  स्थानों  की  aired  अधिसूचना  )  अधि  PERE,  को  कार्यान्वित  करने  के

 कारण  अधिसूचित  किये  गये  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  में  arte  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  ag  अधिकाधिक  ad  से  विकास

 क्रम  इसी  आशय  से  तैयार  किये  गये  हैं  कि  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किये  जायें  जिससे  बेरोजगारी

 दूर  हो  जाये ।

 अखबारी कागज  का  आयात

 1१६१६.  श्री  रघुनाथ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अरथी  हाल  के  वर्षों  सें  अखबारी  कागज  आयात  दस  प्रतिशत  कम  हो  जब  कि  विदेशी

 अखबारी  काग़ज  पर  छपे  हुए  हुए  श्रकबारों  की  बि  काफी  बढ़  गई  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पिछले  चार  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  विदेशों  से  मांगे  गये  ग्रखबारी  कागज  की  मात्रा  इस  प्रकार  रही

 वर्ष
 c

 मात्रा

 PEKS—KE  ६२,२१८

 PEXE—FO  GR, 206

 १९६०-६१  92,  REY

 १९६१-६२  १९६२  TH)  १०  2, 45%

 वर्ष  gays  से  ERO  के  दौरान  सभी  श्रेणियों के  रख  बारों  की  बिक्री  मे  हुई  वृद्धि  के  सम्बन्ध

 तुरन्त  उपलब्ध  जानकारी  नीचे  की  नारको  में  दो  हुई  है

 वर्ष  पिछले  ag  को  तुलना  मे  बिक्री  में  ब्  द्धि  का  प्रतिशत

 @a4s  कप

 PEXE  g2

 १६६०  दे

 औद्योगिक  बस्तियां

 _  श्री  श्रीनारायण  दास  :

 श्री  इल या  पे स्माल  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २४  १९६१  के  अतारांकित  परसन  संख्या  २६३  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करने  का  कार्य

 क्रम  सभी  राज्यों  के  लिय  बनाया  जा  चुका  है  ;  शौर

 यदि  तो  उसकी  महत्वपूर्ण  बातें  कया  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  कौर

 एक  विवरण  संलग्न है
 ।  दिखाये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८६]

 गोवा  में  नागरिकता

 1१६१८.  श्री  शो नारायण दास
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दमन

 कौर  दीव
 में

 पैदा  हुए  कौर  वहां  के  ए  से  कितने  निवासी  हैं  जिन्होंने  २०  १९६१  से  पहले  की

 अपनी  नागरिकता  या  राष्ट्रीयता  कायम  रखने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 प्रधान
 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य मंत्री  तथा  अणु  शक्ति

 मंत्री  (ett  जवाहरलाल  :
 ८०७  व्यक्तियों

 नें  पुर्तगाली  राष्ट्रजन  के
 तौर

 पर  अपने  नाम  दल  कराये  हैं  ।  इसके  अलावा  १०६६
 व्यक्तियों  ने  जिनके  पास  पहले  से  ही  पुर्तगाली  पासपोर्ट  सेबेशियन  के  तौर  पर  way  अपको  दर्ज
 कराया  है  ।  यह  नहीं  मालूम  है  कि  बाद  वाले  समुदाय  के  कितने  लोग  दमन  कौर  दीव  में  पैदा  हुए
 हैं

 या
 वहां

 के
 निवासी

 हैं  क  उनमें  से  कुछ  तो  पुतगाल  के  या  पुतगाली  बस्तियों  के  निवासी  हैं  ।
 लीक a  कण

 मूल  ats  में
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 सिक्किम  का  विकास

 १६१९६.  गे  भक्त  मदान  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  द्वारा  के  विकास  के  लिये  प्रारम्भ  से  परब  तक  कुल  कितनी

 यता  दी  जा  चकी  है  ;

 उस  सहारा  से  सिक्किम  में  विकास  की  योजनाकारों  में  कहां  तक  प्रगति  हुई  है  ;

 at  लिये  इसी  क्रम  में  किस  प्रकार  का  कार्यक्रम  निहित  किया  गया  है  कौर  कितनी

 सहायता  दी  जायेगी  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 ३१  १६६२  तक  सिक्किम  को  जो  सहायता  दी  गई  हें  उसकी  कुल  राशि  लगभग  RY,GX, 000

 रू०  है  ।  इसमें  सिक्किम  की  पहली  सप्तवर्षीय  योजना  पर  Peuv  से  ER2  तक  का  सिक्किम  की

 दूसरी  पंचवर्षीय  यो  जना  के  लिय  अन्तिम  वित्तीय  वर्ष  में  दी  गई  सहायता  ale  सिक्किम  में  खनिज  पदाथों

 का  पता  लगाने  wie  निर्माण-कार्यों  के  लिय  दी  गई  सहायता  शामिल  है  |

 हमारी  सहायता  के  परिणामस्वरूप  सिक्किम  ने  संचार  कौर

 उद्योग  कौर  जन-स्वास्थ्य  ग्रोवर  सफाई  के  क्षेत्रों  में  काफ़ी  प्रगति  की  है  ।  सि सिक्कम  के  लिये

 कई  छात्रवृत्ति  ं  का  wat  हमारी  सहायता  द्वारा  दिया  गया  है  ।  हमने  योग्य  योजना

 शिक्षकों  ,  दस्तकारी  प्रशिक्षकों  को  भेज  कर  सिक्किम  के  योजना  विभाग  को  सहायता  दी  है  |

 खनन  निगम  ate  फल  एक  कारखाना  स्थापित  किया  गया  है  ।  हमारी

 सामान्य  सहायता  योजना  के  ढांचे  के  अन्तर्गत  इंजीनियरी  कौर  लाइसेसिएट

 सिविल  इजीननिर्यारंग  पाठ्यक्रमों  के  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  श्रन्तगत  जो

 प्रगति  हुई  है  उसका  सक्षिप्त  विवरण  साथ  लगा  है  परिशिष्ट  २,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ८०]

 सिक्किम  की  पहली  सप्त वर्षीय
 योजना  मैचों  ER?  में  समाप्त  हो  गई  और  जुलाई  में

 हमारे  योजना  आयोग  से  विशेषज्ञों  का  एक  दल  सिक्किम  गया  जिसने  उस  देश  के  लिये  दूसरी पं  चवर्षीय

 योजना  का  सुझाव  देते  हुए  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  ।  सिक्किम  की  दुरी  पंचवर्षीय  योजना  का  कुल

 मानित  व्यय  SIR. RR ३३  लाख  रु०  है  ।  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  जिन  क्षेत्रों  की  विकास  योजनाएं

 निहित  व  थ  हैं  :  पाठ्य  मछली  छोटी  मोटी  सिचाई  te

 उद्योग  कौर  आवास  भर  प्रचार

 me  सब  हमारी  वित्तीय  तथा  तकनीकी-सहायता  से  सम्पन्न  होगा  |  सिक्किम  सरकार  को  यह  aa  है

 कि  ag  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  gata  समाप्त  होने  पर  प्रगतिशील  श्रर्थब  व्यवस्था  के  मूलभूत  तत्व
 प्राप्त  कर  लेगी  ।

 दिल्लो  को  जामा
 मस्जिद  के  निकट  गन्दी  बस्ती

 अध्-श्री  प्रकादावीर  क्या  श्रावास  ate  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कया
 जामा  मस्जिद  के  खास-पास की  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  यौरा  ate  उसमें  क्या
 —

 मल  ग्रंप्रेजी  में
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 आवास  शौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  हां  ।

 कार्यक्रम  मे ंये  बातें  सम्मिलित हैं
 :

 (१)  दुजाना  हाउस
 को

 नये  रूप  में  बनाना
 ;

 x (  जामा  मस्जिद  की कुर्सी  से  दूकानों  को
 हटा  कर  पास

 के
 इलके  में

 भेजना  |:

 (3).  कबाड़ियों  को
 जामा  मस्जिद  के  इलाके  से  हटा  कर  MOAT  इलाके  में  भेजना

 ;

 कौर

 (४)  साइकिलों  के  बाजार  को  एऐस्लेनेड  रोड  से  हटा  कर  झण्डे कलान  में  ब्लॉक  में

 भेजना  |

 ऊपर  (१)  में  लिखी  परियोजना  जिसकी  फरवरी  १९६१  में  दी  गई  दुजाना

 हाउस  में  इस  समय  विद्यमान  टूटी  फूटी  इमारतों  को  जाना
 है  तौर  Le  लाख  को

 अ्राकलित  लागत  से  १२०  २०  २०  ३६  मछली  स्टाल  कौर  ३४००

 क्षेत्रफल  का  तहखाना  बनाया  है  ।

 ऊपर  (2)  में  लिखी  परियोजना  जिसकी  मंजूरी  दिसम्बर  Rey  में  दी  गई  कुल  मिला

 कर  ५४,  a\g  लाख  धप  की  लागत से  @4R  ३०६  अर  Go0,fo0  वर्ग फुट  कुर्सी

 क्षेत्रफल  के  कार्यालय  स्थान  का  तथा  सामुदायिक  भवनों  का  निर्माण  किया

 जाना है  ।

 ऊपर  लिखी  (३)  श्र  (*)  परियोजनाएं  wal  नगर  निगम  are  तैयार  की  जा  रही  हैं

 1१६२१.  श्री  रघुनाथ  सिंह  *
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  की

 कृपा  करा
 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  शादी  सुसज्जित  १२  पाकिस्तानियों  १०  १९६६२  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में

 थम्ब  क्षेत्र  में  गांव  में  छापा  मारा  था  शोर  गाव  वालों  तथा  पाकिस्तानियों  में  गोली  चलीं  जो

 उन  पर  अकारण  कर  के  बाद  आ्रासानी  से  युद्ध  विराम  रेखा  के  पार  चले  गये  ?

 मंत्री  तथा  safe  कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनसार  गा ंव  थाना  खूब  ,  जिला  जम्मू के  दो  ग्राम वो  सिंहों  को  १०

 FeRR  को  ढोर  चोरों  के  एक  दल  ने  मारा  चोरी  की  गई  गाय  चोरों  से  वापस  ले  ली  गई  ।

 परन्तु  चोर  भाग  गये  ।  arta  में  नहीं  चली  ।

 सिगरेट के  कारखाने

 यलमंदा  रेड्डी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 देश  में  सिगरेट  बनाने  के  कितने  कारखान  हैं  ;

 उनमें से  कितने  कारखाने  विदेशियों  के  हैं  ;  कौर

 उन  वि नियोजकों  के  कया  नाम  हैं  ?

 पूल  प्रंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  ea)

 जानकारी एकत्रित  की  जा  रही  हज़ारों  सभा  पटल  पर  रख रख दी  जायगी  ॥

 ares  प्रदेश  सें  fate का  कारखाना

 1१६२३.  श्री  यलमंदां  रेड्डी  sat  बोरिया  तथा  seit  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  weet  प्रदेश  में  सिगरेट  बनाने  के  एक  कारखानें  के  लिये  लाइसेन्स देने  की  कोई

 प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  कब  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (  ग  क्‌०  पर्  :  से  कई  प्रस्ताव  afar

 नहीं  पड़ा है  वर्ष  १९६१  दी  कक  न  क  र  क  गच  जक

 गया  क्योंकि  उद्योग  की  क्षमता  पहिले  से  ही  कांफी  है  प्रौढ़  किसी  व  द्धि  की  व्यवस्था  नहीं है  ।

 बिहार  में  भूमि  पर  कर

 १६२४.  को  विनती  मिश्र  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 |  q i  )  क्या यह  सच  कि  एक  नये  कानून के  अनुसार  बिहार  सरकार  ५  एकड़  से  कम  जमीन

 से  भी  २०वां भाग  लेवीਂ  कें  रूपे  में  लेगी  ;

 यदि  तो  क्या  यह  पहली  अर  दूसरी  योजना  में  माने  गये  अलाभकर  जोतों  की  विधि

 रोकने  के  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  नहीं  है  ;  कौर

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  सरकार  को  कोई  सुझाव  दिया  है  कि  पांच

 एकड़  से  कम  भूमि  वालों  से  लेवी  न  लेग  की  दिशा  में  कोई  निणय  लिया  जाय
 ?

 योजना  तथा  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  rat  नरदा )  बिहार  भूमि  gare  की

 प्रधिकतम  सीमा  निर्धारण )  १६६१  के  सैक्शन  २८  में  राज्य  सरकार  को  क्रमबद्ध  प्राकार

 पर  निम्न  प्रकार  से  कर  लगे  का  अधिकार दिया  गया  है

 दि  एक  व्यक्ति  के  पास  २०  एकड़  या  उस  उसके  अधिकार  में  जो क्षत्र है  उसका  १/६  वां

 अधिक  क्षेत्र  है  ।  भाग  |

 यदि कुछ  क्षत्र  ५  एकड़  से  ज्यादा  है  परन्तु  २०  उसके  शभ्रधिकार  में  जो  क्षेत्र  है उसका  212  ०वां

 wae से  कम  हैँ  भाग  ।

 यदि  कुल  क्षेत्र  १  एकड़ से  प्रतीक  हे  परन्तु  ४५  उसके  अधिकार में  जो  क्षत्र है  उसका  १1२०  वां

 ५
 एकड़  से  अघिक नहीं  ।  भाग  ।

 एक  एकड़  या
 इससे

 कम  भूमि  परे  यह  कर  महीं  लगाया  जाता
 ।  इंस  बात  की  भी

 व्यवस्था  की

 गई  है  कि  इस  कर
 के  लगने  के  बाद  किसी  भी

 भूमिधर
 के  पास  एक

 एकड़  से  कम  भूमि  न

 मल  अरंप्रेजी में में
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 site  ara  ञ  £--  व्यय क  इस  कान N न  के  क्रियान्वयन  fen तथा  eal a >  को  भूमि  पर  बसाने

 जोत  की  चकबन्दी  ate  सहकारी  व्यवस्थापकों  की  श्रावइ्यकताश्ों  की  ate  उचित  ध्यान  दिया

 जायगा  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  विकास  दाखा

 1१६२५.  श्री  ato  aro  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारी  उद्योग  प्रौढ़  हो  पे  मानें  के  उद्योग  का  दो  भागों  के  बट  जाने  के  बाद  उनके  मन्त्रालय

 की  विकास  शाखा  की  क्या  स्थिति  और

 क
 नं  उद्योग  सम्बन्धी  विभागों  का  विभाजन क्या  भारी  उद्योग  ate  छोट  पैमाने

 सचिवालय  के  आधार  पर  gate  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  क०  :
 कौर  भारी  उद्योगों  सम्बन्धी

 कुछ
 बातों  का  इस्पात  तथा  भारी  उद्योग  मन्त्रालय  म॑  भारी  उद्योग  विभाग  को  स्थानान्तरण

 जाने  के  सचिवालय  के  कुछ  जो  स्थानान्तरित  बातों  सम्बन्धी  कार्य  करते

 नये  विभाग  में  स्थानान्तरित  कर  दिये  गये  हैं  ।  जहां  तक  विकास  विंग  का  सम्बन्ध  वह  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मन्त्रालय  के  eta  ही  है  ।  परन्तु  नये  विभाग  से  सम्बन्धित  कार्य  के  बारे  में  विकास  विंग  के
 सम्बन्धित  अधिकारी  नये  विभाग  को  सीध  सलाह  देते  हैं  ।  छोटे  पैमाने  का  उद्योग  पदट्टिले  की  भांति  ही

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  है  ।  अधिकारियों  की  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  श्रावस्ती

 त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्ति

 १६२६.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  श्रावास  शौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  त्रिपुरा में  विस्थापित  व्यक्तियों न  roe  ऋणों को  पूर्णतया  रह  करने  की  मांग

 यदि  तो  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रीवास  site  संस्मरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 कुछ  श्रेणियों के
 ऋणों  के  परिहार  के  लिय  अ्रम्यावे  दन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ?

 त्रिपुरा  संयुक्त  दारणार्थी  समिति

 1१६२७.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  श्रीवास  अर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या त्रिपुरा सं  गीता  शरणार्थी  समिति  ने  भूतपूर्व  संघ  पुनर्वास  मंत्री  को  उस  समय
 कोई  ज्ञापन  दिया  था  जब  वह  पिछली  बार  अगरतला  गये  कौर

 यदि  तो  क्या  उस  पर  कोई  कार्यवाही  का  गई  है  ?

 ee
 ‘Development  Wing

 मल ्  art  में
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 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 लौह  वयस्क  के  लिये  भारत  के  निर्यात  बाजार

 1१६२८.  श्री  To  करें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 2ERR  के  दूसरे  सप्ताह  में  जापान  कौर  ब्राजील के  बीच

 लौह  अ्रयस्क  के  संभरण  के  लिए  कोई  करार  हुसना  कौर

 यदि  at,  तो  भारत  के  लौह  अ्रयस्क  निर्यात  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  waists  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :

 श्रीमान  ।  कहा  जाता  है  कि  एक  करार  हुमा है  |

 जापान  की  लौह  वयस्क  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  श्र  भारत  के  साथ  भारतीय

 लौह  वयस्क  क  खरीद  के  बारे  में  जापान  द्वारा  किये  गये  दिये  कालीन  करार  की  दृष्टि  से

 भारत  के  निर्यात  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 नामरूप  तापोय  संयंत्र

 श्री  लीलाधर  घटकों  :

 1१६२६.
 श्री  प्र०  चे

 कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नामरूप  तापीय  aga  के  लिए  गैस  टर्बाइन  खरीदने  के  बारे  में  अन्तिम  निश्चय

 हो  गया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 श्रीवास ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  कौर

 हजार  किलोवाट के  तीन  गैस  टर्बाइन  जनरेटर  खरीदने  का  निचय  किया  गया  है  ।  इन  तीनों

 का  समुद्र  तट  पर्यन्त  नि:शुल्क  कुल  मूल्य  लगभग  G,2YO,cooslay  होगा  अर  ये  अमरीका  वे  एक

 सुप्रसिद्ध  विद्वान  सामग्री  निर्यात  से  खरीदे  जायेंगे  |  संयंत्र  के  स्थापन  कौर  चालू  करने  काः

 उत्तरदायित्व  निर्माता
 पर  है  ।  इण्डिया  सप्लाई  वाशिंगटन  दायर  ही  एक  मसौदा  प्रसतुत

 करेगा  |

 इस्पात  में  पंजीकृत  बेरोजगार ब्यक्ति

 1१६३०.  श्री  रिश यांग  किलिंग  :  कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हि

 FERR  के  अन्त  तक  इम्फाल  के  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  कितने  बे  रोजगार

 व्यक्तियों  ने  नाम

 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  ख़ादिम  जाति  के  हैं  ;
 ate

 मूल  wast  में
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 तीसरी  पंच  वर्षों  योजना  में  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  बारे  में

 क्या  विचार  है  ?

 श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  १०,६६६  |

 R008  1

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  ख़ादिम  जातियों  के  perry  ate  कुटीर  उद्योगों  सहित

 विकास  की  विभिन्न  योजनायें  से  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होंगे  sie  उससे  बेरोजगारी  कम

 होगी

 नेफा  में  विमान  दुर्घटना

 FIER,  श्री  Peart  किशि  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  PEK L—-KR  में  नेफा  में  कितनी  विमान  दुर्ग  ट  नायें  कमजोर

 great  के  क्या  कारण  थे  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  wey  शाक्ति  सत्री  जवाहरलाल  :

 अर  वर्ष  १६६१-६२  में  उत्तर-पूर्व  सीमान्त  अभिकरण  में  दो  विमान  दुर्घटना

 इनमें  से  पहिली  २०-७-१९६१  को  रंजन  के  खराब  होने  से  हुई  थी  |  इसकी  घटना  चालक  के
 ७

 गलत  अनुमान
 के  कारण  र--  की  हुई  थी ।

 राजस्थान  में  ग्यारह  गम  का  कारखाना

 १६३२.  श्री  पृ०  ला०  बारुपाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 राजस्थान के  बीकानेर  डिवीजन  में  गबर  से  गोंद  बनाने  का  कारखाना  स्थापित

 करने  को  क्या  किसी  उद्योगपति  को  अनुमति  दी  गई  कौर

 यदि  तो  यह  कितनी  लागत  का  होगा  और  भारत  सरकार  ने  किस  आधार  पर

 कारखाना  खोलने  की  अनुमति  दा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (att  जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नेफा  में  अस्पताल
 भ्

 1१६३३.  थ्रो  रीडिंग  किलिंग  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीलंका  नेफा  में  कितने  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  पौर  शिवालय  हैं  ;

 नेफा  में  ऐसे  कितने  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ग्रोवर  प्रौषधालय  हैं  जहां  शिक्षित

 डाक्टर  ौर  कर्मचारी  काम  करते

 क्या  नेफा  में  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  ate  ग्रौषधालयों  में  श्रच्छा  पूरा
 सामान  कौर

 eee
 अंग्रेजी  में
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 को  कमी  कैसे  दूर  की  जायेंगी  ?

 mat  मंत्री  तथा  बंदे दिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 श्र  तेजू में  तीन  सामान्य  अस्पताल हैं  ।  पहिले  में  ८०  कौर

 बाकी  दोनों  में  ४०  -४०  बिस्तर हैं  |  मरघेरोता में  एक  क्षय  रोग  भ्रस्पताल है  जिसमें  ५०  बिस्तर हैं  ।

 इनके  भ्रुतिरिक्त  नेफा  में  ७६  स्वास्थ्य  यूनिट  हैं  जो  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  शौर  श्रौषघालयों  के

 स्थान  पर  काय  करते  हैं  ।  २३४  यूनिटों में  से  प्रत्येक  में  दो  झ्राकस्मिक बिस्तर  हैं  ।  बाकी  यूनिटों  मैं
 से  २७  यूनिटों  में  ८-  ८  ey 4 fret  में  १२-१२  बिस्तर  कौर  १  यूनिट में  २०

 बिस्तर हैं  ।

 ग्राजकल  चल  रहे  ७६  यूनिटों  में  से  ५७  यूनिट  में  शिक्षित  डाक्टर  a  कम  चारी हैं  ।

 बाकी  १४  यूनिटों  में  प्रशिक्षित  कम्पाउन्डस  हैं  क्योंकि  चिकित्सकों  कीं  कमी  है  ।

 हां  ।  अस्पतालों  श्र  स्वास्थ्य  यूनिटों  में  नेफा  के  स्वास्थ्य  केन्द्रों के  लिये

 निर्धारित  सान  के  श्रतूसार  सामान  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  प्रार्थना
 की

 गई  है  कि  वे  २  -३  वर्ष  के  लिए  तेरा  में  काम  करने
 के  लिये  उपयुक्त  शर्तों  पर  चिकित्सकों  की  सेवायें  ऋण  पर  दे  ।  चिकित्सकों  का  वेतन-क्रेनें

 २२४५--६००६०  से  संशोधित  करके  ३२५--८००  रु०  कर  दिया  गया  है  श्र  भ्रत्यथा  चिकित्सा+

 कार्य न  करने  का  भत्ता  १००  रु०  से  बढ़ा कर  Xo  सु०  मासिक  कर दिया  गया  है  अखबारों

 कौर  चिकित्सा  पत्रिकाश्रों  जो  समूचे  भारत  में  बिकते  विज्ञापन  दिये  जाते  हैं  fae  सा

 कालेजों  को  रिक्त  स्थानों  से  परिचित  रखा  जाता  है  ।  नेफा  के  बाहर  कालेजों  में  एम  बी०  बी०

 एस०  के  तीसरे  वर्ष  क  विद्यार्थयों  को  कुछ  समय  नक  नेफा  में  कम  करने  की  कज  पर  खःश्रगूर्ति

 देने  का  रन  भी  विधानों है

 गोगा  में  बोली  नाने  वाली  भाषायें

 1१६३४.  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  :  कया  प्रधान  मंत्री  राद
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोगा  में  कितनों  भाषायें  बोली  जाती

 जनसाधारण  कौन  सो  भाषा  बोलते  ate

 क्या  गोगा  को  asa  बौर  घमंवार  जनसंख्या  दशनिवाला  विवरण  पटल  पर

 रखा  जायेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-का्य मंत्री  तथा  worried  मंत्री  (ell  जवाहरलाल

 (*)  वर्ष  १६६०  की  जनगणना  के  अ्रतुसार च्च्  गोझा  में  १४  से  क्विक  भाषायें  बोली  जाती  हैं  ।

 कोलकाता

 गोधा  को  भाषा वार  ate  घोफार  जनसंख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवर्ण  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 '
 59  Ai
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 fi  गा

 जनसंख्या  का  भाषा वार  विवरण

 भाषा  कों  नाम  भाषा  बोलने  वालों  प्रतिशत

 की  संख्या

 कोलकाता  BR  ८, े  43  4.5

 Gs 4ES

 ६,३३५

 पुर्तगाली  AL9

 गुजराती  ८्१्८

 ग्न्य

 28.0
 २१

 वर्ष  REKo  की  जनगणना  अनुसार  धवनंवार  जनस  संख्या  विभाजन

 ay  जनसंख्या  प्रतिशत

 हिन्दू  र५  ५,६१४  ५६.७

 २,५८८; रे  RE  ३८. हे

 मुसलमान  BARA  2.0 ०

 ary  ३०  नगण्य

 बैंक  पंचाट  का  उल्लंघन

 TRA.  श्री  प्र्०  क्  कया  म  रोजगार  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  शिकायत  मिली  है  कि  देना  बैंक  ने  एक  कम  चारी  को  श्रमिक  संघ  की

 कार्यवाही  में  भाग  लेने  के  कारण  नौकरी  से  हटा  कर  बैंक  पंचाट  का  उल्लंघन  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  प्रबन्धक  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  भर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :

 at

 औद्योगिक  सम्बन्ध  विभाग  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  कर  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  स्वीकृत  की  गई  धन  राशि

 १६२३६.  थी
 भक्त

 दन  :
 क्या  योजना  मन्त्री

 ७  FER  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या
 ६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEK o—KL
 के  वित्तीय  aw  में  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  स्वीकृत  धनराशियों  में  से

 प्रत्येक  मद  में  जितना  वास्तविक  व्यय  हो  उसका  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ;

 PERL—KR  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  जो  धन  रानियां  स्वीकृत  की

 गयी  थीं  उनमें  से  कितनी  वास्तव  में  खर्च  हुई  ;  झर ह

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (  )  १९६२-६२  के  वित्तीय  ae  के  लिये  उस  राज्य  को  किस  काम
 के

 लिये  कितनी  कितनी

 धनराशियां स्वीकृत  की  गयी  हैं  ?

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  :  एक  विवरण सभा  की  मेज  पर

 गया  है  परिशिष्ट  २,  wae  संख्या  ८८]  |

 में  राज्य  योजना पर  खर्चा  हुमा  वह  वह  के  दौरान  बाद  में

 उपलब्ध  होगा  ।

 सालाना  योजना  पर  विचार-विमर्श  होने  के  विकास  मद  के  अंतगर्त  होने  वाले  खच

 की  कतिपय  तहसीलों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 qe  we  प्रोडक्ट्स  कूचबिहार

 ग  १६३७.  श्री  कार्यो  :
 कया  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  वुड क्राफ्ट  प्रोडक्ट्स  लि०  कूच  बिहार  सदैव  के  लिये  बन्द  हो

 गया है  ;

 कारखाने  के  प्रबन्धकों  को  किस  कारण  कारखाना  कूच  बिहार  बंगाल  )  से  get

 कर  सोपोर  लेਂ  जानें  का  लाइसेंस  दिया  गया  ;

 क्या  स्थानान्तरण  लाइसेन्स  देने  के  लिये  पहिले  hearer  बंगाल  की  अ्रतुमसति  ली  गई  थी  ;

 और

 क्या  मन्त्रालय  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  कोई  श्रम्यावेदन
 मिला  है  जिसमें पुनः

 कूच  बिहार  में  कारखाना  खोलने  का  लाइसेंस  देनें  का  उल्लेख  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  क०  बच्  से  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८४]

 बाला  मध्य  में  हरो-मैंगनीज  संयंत्र

 1१६३८. श्री  थीव्स
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  ae  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  मध्य  प्रदेश के  बालाघाट  क्षेत्र  जहां  मैंगनीज  की  काफी  खानें  एक  फेरो  मैंगनीज

 कारखाना खोलने  का  कोई  विचार  है  ;

 यदि  तो  हमारे  देश  में  मैंगनीज  का  उपभोग  कसे  होता  है  ;

 क्या  इसमें  से  कुछ  मेंगनीज  विदेशों  को  भेजा  जाता  है  ;

 यदि  तो  कया  ऐसे  निर्यात  पर  सरकार  को  प्रतिशत  बहुत  हानि  होती  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष
 :

 श्रीमान  ।

 ate
 इसमें  से  कुछ  म  खनिज  का  प्रयोग  देश  में  फेरो  मैंगनीज  उद्योग  में  कौर  मारें

 तीय  इस्पात  कारखानों  में  होता  है  तथा  बाकी  म॑  गनीज  का  विदेशों  को  निर्यात किया  जाता

 faa  प्रंग्रेजी  में
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 श्रीमान  |

 ब्रिटिश  इंडिया  कानपुर  का  निदेशक  घोडे

 1१६३४.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्नी  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  o-

 क्या  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  निदेशक बोर्ड  फिर  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 ह ै?

 क्या  इसका  प्रभाव  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  में  सरकारी  ate  जीवन  बीमा  निगम  की

 सम्पत्तियों पर  प्रभाव  पड़ेगा  ;  कौर

 यदि  तो  किस  तरह  प्रभाव  पड़ता  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  २३  geyus

 के  जबकि  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  जीवन  बीमा  निगम  की  एक  पर  यह  अ्रन्तरिमਂ

 श्रादेश  दिया  था  कि  श्री  एच०  Sto  मुद्रा  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  निदेशक  के  रूप  में

 कार्य न  निदेशक बोर्ड  का  गठन  सम्बन्धी  अन्तरिम  समय  समय  पर  उक्त

 लय  ने  किया  है  ।  उच्च  न्यायालय  ने  याचिका  पर  भ्रान्ति  आदेश  २२  १९६१ को  जारी  किये  ।

 के  विरुद्ध  विशेष  कपिल  की  गई  ate  उच्च  न्यायालय  की  एक  डिवीजन  बैच  जिसने  अपीलीय

 न्यायालय के  रूप  में  काम  wea  fara  १४  १९६२  को  दिया ।  अ्रत्त  में  भ्र पी लीय

 न्यायालय  द्वारा  बनाया  षा  संचालक  मण्डल  आठ  व्यक्तियों  का  है  ale  उच्च  न्यायालय  के  श्रीवास

 प्राप्त  न्यायाधीश  श्री  एच०  एस०  चतुर्वेदी  सभापति  ate  प्रबन्ध  निदेशक हैं  ।  अपीलीय  न्यायालय  ने

 mea  बातों  के  साथ  निदेश  fear  कि  प्रबन्ध  समिति  सम्बन्धी  अन्तरिम  समिति  को  PEER

 में  कम्पनी  की  एक  महाबैठक  बुलानी  चाहिये  जो  निदेशक  बोले  का  चुनाव  करेगी
 |  वह  मण्डल  १

 2ERR  से  काम  |  हाल  कुछ  श्रद्धा  रियो  ने  उच्च  न्यायालय  को  एक  प्रार्थनापत्र  दिया

 है  जिसमें  प्रार्थना  की  है  कि  नथा  निदेशक  ate  का  चुनाव  करने  के  लिये  भ्रंश धारियों की  शीघ्र
 बैठक  बुलाने  का  निदेश  दिया  जाये  ।

 श्रीमान्‌ I

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सन्दड़ा ध् थै  ब्यापार  संस्थायें

 1१६४०.  श्री  saute  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  भन्ती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 (*)  क्या  Aree  की  भूतपूर्व  व्यापारिक  जैसे  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कौर
 ने  अरब  पूरी  तरह  भ्र पनी  हानि  पूरी  कर  ली  है  वित्तीय  स्थिरता  प्राप्त  कर  ली  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  संस्थानों  में  अपनी  सीधी  सम्पत्ति  बनाये  रखने का  या  बढ़ाने

 का

 क्या  इनमें  से  किसी  उपक्रम  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 कुछ  समय  पूर्व  जो
 कम्पनियां

 श्री  एच०
 डी०

 मुकदमा  के  अ्रघीन  थीं  ate  जो  aa  भी  चल  रही  उनमें  महत्वपूर्ण  कम्पनियाँ
 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन

 लि
 ०,  कानपुर,.जेसप  ato  कलकत्ता  कौर  रिचर्डसन  एण्ड

 were  कलकत्ता  है
 |

 इनमें  से  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  लि  ०
 कौर  जैसे  एण्ड  को०  लि०  ने

 मूल  अप्रजा  में



 जेर  १८८४  लिखित  उत्तर  ६५३

 अपनी  हानियां  पूर्ण  तथा  पुरी  कर  ली  हैं  कौर  वित्तीय  स्थिरता  प्राप्त  कर  ली  है
 ।  रिचर्डसन

 दण्ड  क्रडास  की  वित्तीय  स्थिति  अभी  स्थिर  नहीं  हुई  यद्यपि  कम्पनी  अपने  पहिले  की  छ  हानियां

 '१  ae  के  बाद  के  लाभ  से  पूरी  कर  लीਂ  है  ।  झ्र भी  दायित्वों को  ठीक  से  नहीं  बताया  जा

 |

 ate  केन्द्रीय  सरकार  at  सीधी  सम्पत्ति  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन में

 22,  ५४,७७२  इक्विटी  दायरों  की  हैं  ।  कम्पनी  में  प्रगति  सम्पत्ति  में  पाकिस्तान  करने  का  सरकार  का

 कोई  विचार  नही ंहै  ।  जैसा  एण्ड  को
 ०

 के  महत्व  को  ध्यान  में  रख  कर  उपक्रम का  प्रबन्ध  आजकल

 तथा  विनियमन )  अधिनियम  के  अंतगर्त  सरकार  के  हाथ  में  है  कौर  ERR

 हाथ  में  रहेगा  |  कम्पनीਂ  का  उचित  प्रबन्ध  शरर  नियन्त्रण  करने  के  लिये  भावीਂ  कोतवाली  पर

 यथासमय  विचार  किया  जायेंगी  |

 पुना  में  हैवी  इलेक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज़

 1१६४१.  श्री  ste  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  के  पुना  जिले  में  हैवी  इलैक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज  ate

 अन्य  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  कयों  है  ।

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (  आरी  कानू  जी

 सरकारी  क्षेत्र  में  दो  नये  हैवी  इलैक्ट्रिकलਂ  प्रोजेक्ट्स  तथा  हाई प्रेशर  बायलर  प्लॉट  स्थापित  करने  के

 लिय  स्थानों  का  चुनाव  करने  के  सम्बन्ध  में  स्थापित  हैवी  इलैक्ट्रिकलਂ  प्रोजैक्ट  की  प्रविधिक  समिति  में

 महाराष्ट्र  के  पूना  जिले  का  यह  जानने  के  लिये  निरीक्षण  किया  था  कि  वहां  पर  इन  परियोजना ग्र ों  at

 स्थापना के  लिये  कोई  उपयुक्त  स्थान हैं  ।  प्रविधिक  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  संक्षिप्त  प्रतिवेदन  की  प्रतियां

 Qo  १९६१  को  लोक  सभा  में  दिये  गये  तारांकित  मरन  संख्या  २  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  सभा

 प्रबल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।

 पब्लिकेशन्स  डिवीजन  द्वारा  प्रकाशित  मूल्य  प्रकाशन

 1९६४२.  श्री  इन्द्रजीत
 लाल  मल्होत्रा  :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  कीਂ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  से  १९६२  की  अवधि  में  सूचना  site  प्रसारण  मन्त्रालय  के  पब्लिकेशन्स

 जन  द्वारा  कितने  मूल्य  प्रकाशन  निकाले  गये  ;

 एसे  प्रकाशनों का  क्या  eater  है  ;

 क्या  कुछ  लाभ  मिले

 यदि  तो  कितना ?

 सूचना  शौर
 प्रसारण

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाम  कौर  .  अप्रैल  PUY
 से  मारे  PEER  की

 अवधि  में
 पब्लिकेशन

 डिवीजन
 द्वारा  ६९२  मूल्य  प्रकाशन  निकाले  गये

 इनमें  से  ५८६  पुस्तकें तथा  पुस्तकों  थीं  ।  geYoeus F में  २२  पत्रिकायें  थीं  तथा  उसके  बाद
 २१

 ध  ae  गिव
 मृत  प्रंग्रजी  में
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 ate  पूरे  डिवीजन  के  लाभ
 तथा  हानि  के  लेखे  नहीं  wa  जाते  हैं  क्योंकि

 पब्लिकेशन  डिवीजन  सामान्य  सुचना  में  पयंटक  प्रचार  तथा  पंचवर्षीय  योजना  प्रचार  के

 निकालती  है  ।  यह  वाणिज्यिक संग  न  नहीं है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  दूतावास

 1१६४३.  श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  भारतीय  दूतावासों में  प्रेस  अटैची  के  कितने पद  हैं  ;  कौर

 इन  पदों  पर  नियुक्त  पदाधिकारी  भारतीय  विदेश  सेवा  के  हैं  अथवा  भरती

 किये गये  हैं  ?

 गिरदान  मंत्रो  तथा  वैदिक  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :-

 विदेशों  में  ५४  प्रेस  पदाधिकारी  हैं  ।  इनमें से  छः
 पब्लिक  रिलेशन्स  ३२  प्रेस

 अटैची  तथा  १६  अ्रसिस्टेंट  प्रेस  अटैची  हैं  |

 विदेशों  में  नियुक्त  पदाधिकारियों  में  से  २  भारतीय  विदेश  सेवा  ५

 विदेश  सेवा
 तथा  दोष  प्रचार  कार्य के  लिये  विशेषतया  भरती  किये  हुये  हैं  ।

 जिप  फासनरोंਂ  का  निर्माण

 श्री  वॉरियर  :
 1१६४४.

 {  थी  वासुदेव  नायर
 ::

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 (*)  aa  तक  जिप  फासनरों  को  बनाने के  भारत  में  कितने  कारखाने

 किये गये  हैं  ;

 इस  उद्योग  का  विस्तार  करने  के  लिये  नये  कारखाने  चालू  करने  के  लिये  गत  एक

 ः  में  कितने  नये  लाइसस  जारी  किये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :

 बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  ६  एकक .
 छोटे  प  माने  के  क्षेत्र  १  एकक

 (@)  कोई  नहीं  ।

 केरल में  औद्योगिक  बस्तियां

 Sat  वारियर
 1१६४५.

 श्री  वासुदेव नायर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे कि  ;

 (#)  केरल  की  प्रौद्योगिक  बस्तियों  में  कितने
 औद्योगिक  एकक  चालू हैं  ;

 बस्तियों
 में  कुल  कितना  स्थान है  ;  ate

 नई  श्रौद्योगिक  बस्तियों  में  कितना  स्थान

 sy  में  ५  अ  कल
 मूल  at  द

 *Zip  Fastners,
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 99 | | वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (ait  (

 २२०  पड  ।

 मकानों  के  नक्शों  शादी  को  श्रभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  उद्योगों  के  लिये  लाइसेंस

 1१६४६.  श्री  शिवचरण गुप्त  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 दिल्‍ली  में  पिछले  पांच  वर्षों  में  सरकार  ने  कितने  तथा  किन  कारखानों  को

 लाइसेंस  जारी  किये  थे  ;  अर

 इनमें  से  दिल्‍ली  में  कौन  से  कारखाने  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  दिल्‍ली तथा  अन्य

 स्थानों  में  उद्योग  तथा  LEX  के  अधीन  जिन  कारखानों

 के  लिये  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  उनके  नाम  समय  समय  पर  तथा  व्यापार  पत्रिका  में

 प्रकाशित  होते  रहते  हैं  जिनकी  प्रतियां  सभा  फे  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  ara  पर  एक  विवरण  सम्बद्ध  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  go]

 उत्तर  प्रदेश  में  खेतिहर  मजदूरों  को  रोजगार

 ण्फ्ी  सरज  पांड्य
 oe.

 {  श्री  ई  ०  fag

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फसल  के  बाद  खेतिहर  मजदूरों  को  रोजगा  बनाकर ९  sds  ध  कराने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  सहयोग  से  कोई  योजना  कार्यान्वित  करने  जा  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  योजना  का  प्रारूप  क्या  है
 ?

 योजना  तथा  श्रम  शौर  रोज़गार  मंत्री  एक  विवरण सभा  की

 मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 खेती  की  मन्दी  &  दिनों  में  निर्माण-कायम  में  ग्रामीण  जन  शक्ति  का  उपयोग

 करने के  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  कहने  पर  दो  पाइलट  प्रोजेक्ट  चालू  किये  ।

 दूसरी  खिला  के  ग्रन्तगंत  २०  प्रौढ़  पाइलट  प्रोजक्ट  CERL—-RR  तथा  PEGR—R  के  खेती के  मन्दी

 के  दिनों  में  चालू  करने  के  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 को

 अलाट  किये  गये  हैं  ।  पहली  तथा  दूसरी  शुक्ला

 चालू  होने  वाले  तमाम  पाइलेट  प्रोजेक्टों  का  पूरा  खर्चा  १९६१-६२  के  वित्तीय वर्ष  के

 अरत  तक  भारत  सरकार  ने  दिया  ।  १९६२-६३  के  वित्तीय वर्ष  से  केन्द्र  इन  TTF Hl Say का  खर्चा

 Xo  प्रतिशत  अनुदान  तथा  ४०  प्रतिशत ऋण  के  रूप  में  देगा  ।  पहले  चरण  में  जो

 safe  प्रोजेक्ट  चालू  होने  से  एक  वित्तीय  वर्ष  के
 खेती

 की  मन्दी  के  दिनों  में  शुरु  होती  है  तथा

 nes
 दूसरे  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  समाप्त  होती  प्रत्येक  प्रोजक्ट की  लागत  २

 लाख  रुपये  है
 ।

 मल  प्रंग्रजी  में
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 उत्तर  प्रदेश  में  इन  पाइलट  प्रोजेक्टों  के  अ्न्तयंत  लघु  रिंग  बांध
 ऊसर  भूमि

 को  कृषि  योग्य  नालियों  को  फिर से  सड़कों  का  निर्माण  इत्यादि  काम  जाते हैं  शौर

 इन  पर  FERR—HR  के  वित्तीय  वर्ष  के  पन्त  तक  ४४
 लाख  रुपये  खर्चे  होने  का  अनुमान

 १९६१-६२  तथा  १९६२-६३  के  खेती  की  मन्दी के  दिनों  में  इन  प्रोजेक्टो ंमें  लगभग  २४,०००

 खेतिहर  मजदूरों  को  १००  दिन  के  लिये  रोजगार  मिलने  संभावना हैं  ।

 पुर्नगठित  काफी  बोलें

 1६४८.  श्री  रवीख  वर्मा
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 कया  भारत  सरकार ने  काफी  बोर्डे  का  गठन  करते  समय  छोटे  काफी  उत्पादक

 वायनाड  तथा  केरल  बागान  सालिक  संस्था  परास्  लिया  था  ;

 क्या  इन  संस्थानों  से  नामों  की  तालिका  सरकार  कों  भेजने  को  कहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इन  तलिका त्रों  में  से
 किसी  को  इस  पुर्नगठित  काफी  बोड़  में  शामिल

 किया  गया  हें  ;

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 ४

 से  जी  हा ं।  wait  के०  एन०  भ  सन  तथा  एम०  ए०  धमंराज  थापर

 के  नाम  केरल  बागान  मालिकों  की  संस्था  ने  सुझाये  थे  जिनकों  पुनर्ग ठित  काफी  ate  में  शामिल  कर

 लिया गया  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पुथेरपत्लि में  रबड़  श्रनुसंघान  संस्था

 1१६४९.  श्री  सणियंगाड़न  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  २७  अप्रैल  १६६१  को
 रबड़  बोर्ड  के  सभापति  को  जिला  रबड़  थोगलाली

 यूनियन  ने  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  पुथेरपत्लि  की  रबड़  aaa  संस्था  के  कर्मचारियों  की

 कुछ  शिकायतों  को  दूर  करने  की  मांग  थी  ;

 क्या  ज्ञापन  में  उल्लिखित  कोई  अथवा  सभी  शिकायतें  दूर  करदी  गई  हैं  ;

 कोन  सी  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  हैं  ;  भ्रौर

 ate  मांगों  को  स्वीकार
 न

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 से

 जायेगी  ().
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  कौर  समय  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 et

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सिंगरेनी  कॉलियरीज्ष  कम्पनी

 1१६५०.  थी  dere  रेड्डी  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १  जुलाई  १९४५२  से  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  को  खनिकों  के  क्वाटर  बनाने  के

 लिये
 कितना  अनुदान  तथा  सहायता  दो  गई  ;

 सहायता के  भूगतान  मामले  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण हैं  ;.

 क्या  कोयला  खान  कल्याण  संगठन  में  खनिकों  के  लिये  क्वाटर  बनाने

 का  विचार  कर  रहा  है  ?

 शम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  B98 ,005  रुपये  Lo

 नये  कसे  ।

 कोयला  प्रबन्ध  द्वारा  निर्धारित  समझौता  करना  तथा  उसका  पंजीयन

 जी  हां  ।

 भारत  सरकार  नई  दिल्ली  के  कम्पोज्ञीटरों  के  लिये  स्टूल

 १६५१.  थो  नम्बियार  :  क्या  श्रीवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कारखाना  १९४८  की  धारा  ४४  के  अधीन  अपेक्षित  भारत  सरकार

 मुद्रणालय  के  सभो  कम्पोजीटरों  के  लिये  स्कूलों  की  व्यवस्था  कर  दी
 गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 आवास  site  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  कौर  बहुत  से

 कम्पोजोटरों को  स्टूल  दे  दिये  गये  हैं  ।  शेष  को  स्टूल देने  के  प्रकट  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  नई  दिल्‍ली  में  कल्याण  पदाधिकारी

 1१६५२.  श्री  कया  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कारखाना  अधिनियम  १६४८  क  घारा  Ve  कह  अधीन  अपेक्षित  भारत  सरकार  के

 मुद्र  गाली  नई  दिल्‍ली  में  सरकार  कल्याण  पार्टी  करी  नियुक्त  कर  दिये  हैं  ;  र

 यदि  तो  उनकी  संख्या  तथा  कत् ते न्य  क्या  हैं  ?

 भ्राता  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 जी  हां  ।

 हि
 उनके  कत्तव्य  श्रम  wie  रोज़गार  मंत्र  के  घारा  ११  की  अधिसूचना  संख्या  एल ०

 डब्ल्यू  ौर ४७
 ४७  (४)  we  दिनांक  २०  नवम्बर  SEXY  समय  समय  पर  संशोधित  रूप  में  निधि  रित

 हैं  ।
 ~

 मिल  ग्र  में



 २६५८  लिखित  उत्तर  २१  १९६२

 भारत  सरकार  नई  में  शीशी

 हन  ताने  की  कपा  करेंगे  far ~ 1१६४५३-  श्री  नम्बियार
 :  कया

 श्रीवास  कौर
 संभरण  मंत्रो

 य

 क्या  भारत  सरकार  के  मुद्र  नई  दिल्‍ली  में  शिशिक्षुश्नों  क्रि  भरती  तथा  प्रशिक्षण

 छी  क्लोई  योजना  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;

 प्रवास  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  ः  ज  हां  ।

 ब्योरा  निम्न  है  ——

 शिशिक्षुझ्नों  की  भरती  तथा  अ्रशिक्षय  निम्न  श्रेणियों  के  लिये  होता  है

 कम्पोजिट

 वाइन्डर

 स्टीरियो  टाइम्स

 दोनों  मास्टर  श्टन्डेट

 (=)  में

 प्रत्येक  देंगी  में  प्रशिक्षण  अवधि  ४  वर्ष  है  ।

 भरती  की  झापड़  सीमा
 न्यू  पतम

 तथा  प्रति  १५  शर  १८  वर्ष  है  ।

 शिरशिक्षु  कम्पोजीटरों  के  लिए  न्यूनतम  शिक्षा  अहंता  मेट्रिक  हैं  तथा  अन्य  श्रेणियों  के

 लिए  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों  को  ग्यारवीं  कक्ष  है  |

 ५.  शिकिक्षुझां को  अक्ष  ग  a  पहले  दूसरे  तीसरे  चौथे  वर्ष  २५  रुपय  ३०

 २५  रुपये  तथा  ४०  रुपये  वृश्चिक  दी  जाती  है  ।

 ६.  भरती  काम  दिलाई  दफतर  तथा  त्रिज्ञपनो  द्वारा  होती  है  |

 ७.  शशिविक्षुं को को
 औैर  होते  के  महीने  के

 अन्दर  मन्दर  सरकार  मुद्र  गाली  में  एक  बौंड
 भरना  पड़ता  है  ।

 पंजाब  में  किसानों  को  रोजगार

 1१६४४.  श्री
 दलजीत  fas

 :  वा  योजना  अंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  क्रि  सहायता  से  कम  काम  वाले  मौसम  में  किसानों  को  रोजगार

 क्री  व्यवस्था  करने  के  लिए  पंजाब  में  कुश्  परियोजनाओं  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इसका  व्यौरा  कया  है  ;  ak

 इस  योजना  पर  कितना  मत  व्यय  होते  का  अनुमान है  ?

 योजना  तथा  श्रम  site  रोजगार  मंत्री  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 जाता  है  ।

 विवरण

 पंजाब  सरकार
 ने

 RRO  के  खेती
 के  कम  काम  वले  मौसम  में  भारत  सरकार  के  कहने  पर

 ग्राम  जनशक्ति का
 उपयोग  करने

 के
 लिए

 निर्माण  कार्य  क्रम  क्रि  दो  प्रारम्भिक  परियोजनाओं

 मल  श्रंप्रेजी में
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 चालू क़ी  थी
 ।  दूसरे क्रम

 में  १६  ६१-१९६२  तथा  g&  ६२-६३  में  खेती  के  कम  वाले
 मौसम

 में
 पंजाब

 सरकार  के  लिए  दस  और  प्रारंभिक  परियोजनाओं  प्रभावित  क़ी  गई  ।  प्रथम  कौर  feta  क्रम  की

 संभी  प्रारंभिक  परियोजनाओं  को  REI-GR  के  वित्तीय  ag  के  अन्त  तक  पूरा  घन  केन्द्र  क्वारा  दिया

 गया  १९६२-६३  के  वित्तीय  ag  से  परियोजना का  व्यय  Yo  प्रतिशत  अनुदान  तथा  ५०  प्रतिशत

 ऋण  के  आधार  पर  केन्द्र  देगा  ।  प्रथम  क्रम  में  परियोजना  की  लागत  २  लाख  पये  हैं

 एक  वित्तीय  ag  के  देवी  के  कम  काम  वालीं  अवधि  से  area  हो  कर  परियोजना

 art  वित्तीय  at
 के  अन्त  तक  समाप्त  होगी

 पंजाब  at  प्रारंभिक  परियोजनाओं  में  शामलात  भूमि

 भूमि  कुशल  नालियों  तथा  अन्य  पानी  न  रुकने  देने  क्रि  कार्यवाहियों

 के  विकास  की  योजनायें  शामिल  योजनाकाल  er  लागत  का  अनुमान  १९६२-६३  के  वित्तीय

 ag  के  wet  तक  २४  लाख  रुपया  है  ।  आद्या  है  कि  में  लगभग  १३०००  कृषक

 मजदूरों  कों  PERL—GR  तथा  FERR-G2  वे  खेती  के  कम  काम  वाले  मौसम  में  १००

 दिन  तक  नौकरी  मिल  जाने  क  व्यवस्था  हो  जायेगी  ।

 श्रम  निरीक्षक  )

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  क्रि 1१६५५.  शी  जे  ब०  सि०  बिष्ट

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  श्रम  मुख्य  अ्रायक्त च्  संगठन  में  श्रम  निरीक्षक

 का  वेतन क्रम  का  हाल  में  ही  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  हां  तो  पुनरी  गीत  वेतन  क्रम  में  वेतन  के  fasaqa  में  श्रम  निरीक्षकों  की  सेवा  का .

 भी  क्लोई  ध्यान  रखा  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 जिम  site  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :  जी  हां  i

 ate  सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 am  निरीक्षक  के  स्थायी पद

 1१६५६.  श्री  जे  To  सि०  बिष्ट  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  ५  सितम्बर  १९६१

 अ्रतरांकित  प्रश्न  संख्या  ३३६६  के  उतर  के  संबंध  में  यह  बताने  क़  war  करेंगे  किः

 क्या  श्रम  मुख्य  aga  संगठन  के  श्रम  निरीक्षकों  के  २२  पदों  क्रो  स्थायी  पद  बना  दिया

 गया है

 यदि  तो  यह  पद  किन  तिथियों  को  स्थायी  बनाये  गये  हैं  ;

 क्या  इन  २२  पदों  पर
 उपयुक्त

 दी  चा  रियों  क्रो  स्थायी  घोषित  कर  दिया  गया  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पश्म  ake  रोज़गार  मंत्रालय  में  qa  मंत्री  (att
 :  जी  हां  ।

 १
 १८६१,से  इन  yay  को  स्थाई  बनाने  के  लिए  नवम्बर  १९६१  में

 आदेश

 दिए गए  थ  ;



 लिखित  उत्तर  २१  FERR Vege

 कौर
 ला  विचाराधीन

 ole
 में  कागज़  रेयन

 थ  थ

 1१६५७.  श्री  प्रेम  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे कि  :

 )  क्या  श्रीराम  के  हाल के  सर्वे  ग  से  वहां  पर  कागज  कौर  रेयन  उद्योग  के  अत्यधिक  विकास

 का  पता  गा

 यदि  तो  क्या  कागज़  कौर  रेयन  उद्योगों  का  अधिक  विकास  कर  के  इन
 सं

 भावना ग्र ों

 खोज  करने  क्रि  क्राई  योजना  सरकार  ने  बनाई  है  |  कौर

 यदि  नहीं  तो  क्या  झासम  सरकार  से  कार्यक्रम  का  प्रारुप  बनाने  के  लिए  कहा
 गया  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (ett  मनुभाई  (

 श्रीराम  राज्य  सरकार  के  शहरी  पर  व्यावहारिक  अयेंशार्त्र की  राष्ट्रीय  परिषद

 ने  १  €  में  श्रीराम  का  बिना जक  अव शास्त्र  सर्वक्षण  फिया  था  ।  af  ने  संरक्षण  का

 भ्रान्ति  प्रतिवेदन  श्रासाम  सरकार  wi  १९६१  में  प्रस्तुत  किया  था  ।  ara  है

 प्रतिवेदन
 ara  ही  शित  हो  जायेगा  ।

 पुर्तगाली  उपनिषदों  में  भारतीय
 द  ्

 क
 sat

 दी०  च  फार्मा  क चके
 FWENS

 ग  भो  रघुनाथ  fag

 श
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  |

 क

 )  क्या  गोना  स्वास्थ्य  आन्दोलन  के
 समय

 पुर्तगाली  झविकारियों  द्वारा  निकाले

 गये  पालों  उपनिवेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्र जनों

 घिर  पर  मुक्त  कर  गया  है  eee

 हुए  समझौते

 शौर यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 मामले  में  क्या  कारवाही  क्रि  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वे  दैनिक-कार्य मंत्री  तथा  श्रणदाक्ति  मंत्री
 जवाहरलाल

 रे
 (T)  भात  सरकार  को

 मालूम  हु  भा  हैं  कि  श्रे  ए  से  git
 अधिकारियों  हारा  पुर्तगाली  उपनिवेशों  से  निकाले  गये  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  मुक्त  करना

 शुरू  कर  या  हैं  ।

 मण्डी  नमक  खानों  का  पंत्रोफरण

 rte  8.
 श्री  हेमराज

 :
 ब्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 क्रि  कृपा  करेंगे
 कि

 कं
 सरों

 नमक  खानों  यंत्रीकरण  में  कया  प्रगत  है  ;

 (@)  इ  तार कब
 तक

 पुरे  हो  जाने  की  wea  है

 Far  नमक  तैयार करने  के  fa  ए  जागर  कब  कारखाना  स्थापित  होगा
 ?

 मूल  अंग्रेजी



 २६६ है ३१  १८८४  हुगली  नदी  के  पोतਂ  चालकों  के  बारे  में  वक्तव्य

 वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  शौर

 गुना  खानें  सड़क  खनन  तरक  से  खादी  जाती  हैं  तथा  उनके  धारण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।  डाग  खनो  में  क  भलाई  की  पालना  को  रोक  दिया  गया  है  क्योकि  भलाई  के

 समय  कठिन  परते  सामने  गईं  |  भारतीय  खनन  sia  से  सर्वेक्षण  खनन  तथा  ढांचा

 कार्यों  के  द्वारा  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  कहा  गया  है  रोक  यह  भी  कहा  गया  है  कि  उनका

 करने  उतम  तरीक़ों  के  बारे  में  परामर्श  दें  ।

 जोगेन्द्र नगर  में  साफ  नमक  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  काम  ड्रामे

 खानों  में  गीला  खनन  तरीका  लागू  करने  क्री  योजना  का  भाग  है  ।  इसकी  भारतीय  खान

 ब्यूरो  का  game  मिलने  के  बाद  जांच  होंगी  ।
 ~

 ee

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 समवाय  सरकार  सामान्य नियम  धौर  फा

 तथा  उद्योग  मंत्रालय
 स

 श्रत्तरराष्ट्रीय
 व्यापार  मंत्री  vas

 म  कम्पनीज  SNS  की  ६४२  की  Sq-FTT  (३)  के  अन्तर्गत  दिनांक

 २५  १९६१  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  १४०८ में  प्रकाशित  समवाय

 सरकार  की  )  नियम  शौर  प्रपत्र  संशोधन  )  १९६१

 की  एक  प्रति सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।  में  रखी गई  |  देखिये  संख्या  एल०  ato

 १३१/६९  ॥]

 गंगा  बहादुर  जल  परिवहन  बो

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  दरी  राज  बहादुर )

 ब्रह्मपुत्र  जल  परिवहन  बोड़  की  ag  १९६१  का  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 t पर  हूं

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  १३२६२]

 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की

 में  चालू
 अधिवेशन

 में
 संसद्‌

 की
 दोनों  wat  द्वारा  पारित  किये  गये

 आर अप्रैल १८  अप्रैल  धधको  सभा  को दी गई  afar  प्रतिवेदन  के  बाद  राष्ट्रपति  की

 manta  प्राप्त  विनियोग  संख्या  २  विधेयक  १६६२  सभा  पटल  पर

 ह  |

 er es

 हुगली  नदी  के  पोत  चालकों  के  बारे  में  वक्तव्य

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  बहा  )
 क

 कछ  दिन  पुर्व

 जंगली  नदी के  पोत  चालकों  ने  मुझ  से  दिल्‍ली  में  मिलने
 की  अनुमति  मांगी

 ~tmet  प्रंग्रेजी  में



 के  लिये  २१  १९६२ हक

 राज

 बे  मुझे  अब  तक  एक  से  अधिक बार  मिल  चुके  परिवहन  तथा  संचार
 मंत्री

 भी

 उन से  १६-४५-६२ कों  मिले  थे  l

 हुगली  नंदी  के  पोत  चालकों  की  मुख्य  मांगें  इस  प्रकार
 थीं  :--

 (१)  १४४८ में  उनके  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  अनौपचारिक  चर्चा  में  उनके  वेतनों

 के  भ्रातृ  इत्यादि  के  बारे  में  कलकत्ता  पत्तन  आयुक्तों के  अध्यक्ष  नें

 जो  झ्राइ्वासन  दिये  थे  उनको  लागू  किया  जाये

 (२)  यह  सेवा  केन्द्रीय  सरकार
 सीधे  अपने  हाथों  में  ले

 लेवे

 में ने  उन  प्रतिनिधियों  से  यह  स्पष्ट  कह  दिया था  कि  कई  कारणों  से  इन  दोनों  मांगों
 में

 कोई  भी  मांग  कलकत्ता  पत्तन  श्रोतों  या  सरकार  को  स्वीकार नहीं  है  |

 चर्चा  के  पोत  चालकों  के  प्रतिनिधियों  ने  भी  यह  स्वीकार  किया कि  इन  दोनों

 में  से  एक  भी  मांग  क्रियान्वित  करना  संभव  नहीं  उन्होंने  भी  स्वीकार  कियां
 कि  उन  के  काम  रोकने  से  देश  तथा  पतन  के  काम  पर  गम्भीर  art  हुमा  है

 |

 उन्होंने  तत्काल  काम  लौटने का  निश्चय  कर  लिया  है  ।  सरकार  को  विश्वास है
 कि  कलकत्ता  पत्तन  के  श्रावित उन  के  विरुद्ध  दायर की  गयी  विभागीय  कार्यवाही  कर

 उदार  दृष्टिकोण  अपनायेंगे  ।

 कलकत्ता  पत्तन  में  विभिन्न  समृद्री  सेवाशर्तों  में  ग्रे  संबंध  बनाये  रखने
 समन्वय

 स्थापित  करने के  लिये  सरकार  कलकत्ता  पत्तन  च्  के  परामर्श से  विभिन्न  wast  सेवाओं

 के  पुनर्गठन  के प्र इनपर पर  जांच  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ।  तब  तंक  अस्थायी तौर  पर

 पोत  चालन  सेवा  का  प्रयास  कलकत्ता  पतन  अय क्तों के झ्रष्यक्ष के  भ्रष् यक्ष  द्वारा  किया  जायेगा  |

 मं  हुगली  पोत  चालकों को  जिन्होंने  पिछले बीस  दिनों  में  अत्यंत  कठिन  परिस्थितियों  में

 में
 प्री  सच्चाई  से  अपने  गतंव्य  पालन  wea  साभार  प्रदर्शित

 करता  हूं
 ix  उन

 लोगों  के  प्रति  भी  सरकार  का  श्राभार  प्रदर्शित  करना  चाहता  हूं
 जो

 नव-स्थापित  तथा पोत  चालन  एकक के  सदस्य  भारतीय  नौ  सेना  कौर

 नदी  साफ  करने  की  के  सदस्यों  केप्रति  हम  कृतज्ञ  हम  उन  नौवहन

 समवायों
 के  भी  कृतज्ञ  जिन्होंने  हड़ताल  के  समय  अपने  प्राधिकारियों  की

 हमें  देकर  अपना  सहयोग  दिया  था  ।

 समिति कें  लियें  निर्वाचन

 तानियस-जटा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष शाहू  )
 :

 भें
 प्रस्ताव  करता हूं  कि

 दिनांक १२  १६५७  के  एस०  कार  को  संख्या  R53  द्वारा  संशोधित
 नारियल  उद्योग

 १९६४  के
 नियम  (४)  के

 we  freer
 (2)  (&)

 —————

 मूल  ग्रेजी  में



 ३१  Iaav  अनुदानों की  मांगें  रे६६ दे

 के  अनुसरण  लोक-सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  श्रष्यक्ष निदेश
 केन्द्रीय  सरकार  ara  निर्धारित  की  जाने  वाली  अवधि के  लिये

 जटा  बोर्डे  के  सदस्यों  के  रूप  में  काम  करन  के  लिये  wa  से  दो  सदस्य

 चुनें  ।

 महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 दिनांक  १२  १९४५७  के  एस०  कार  शहरो  संख्या  ३९८३  द्वारा

 संशोधित  नारियल उद्योग  १९५४ के  नियम  (४)  के  उप-नियम

 (१)  (=)  के  झन  चरण  के  ऐसी  रीति  जैसे

 निदेश  दें  ,  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाने  वाली  प्रविधि  के

 लिये  नारियल  जटा  बोड़  के  सदस्यों  के  रूप  में  काम  करने  लिये  के  अपने  में  सेਂ

 दो  सदस्य  चुने  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 od

 अनुदानों  को  मांगें--जारी

 सिंचाई  sik  विद्युत  मंत्रालय--जारी

 महोदय
 :  सभा

 wa  सिचाई  कौर  frag  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों
 पर

 चर्चा

 करेगी |

 ~
 सिंचाई कौर  विद्युत  मंत्रालय  म  राज्य-मंत्री  :  में  उन  माननीय

 सदस्यों  का  अत्यंत  कृतज्ञ  हूं  जिन्होंने इस  दिलचस्प  चर्चा में  हिस्सा  लिया  ।  म

 भी  उन  माननीय  सदस्यों  से  अ्रधिक  नहीं  जानता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  हिस्सा

 लिया  क्योंकि  मे  ने  केवल  दो  सप्ताह  gd  ही  इस  मंत्रालय  का  भार  संभाला  है
 ।

 माननीय  सदस्यों

 ने  इस  विषय  का  पर्याप्त  अध्ययन  किया  होगा  |

 मेरा  सम्पर्क इस  मंत्रालय  से  स्वतंत्रता के  तत्काल  बाद  से  है  ।  तब  इसਂ
 मंत्रालय

 को
 खान  att  faa  मंत्रालय  wed  भारत  के  स्वतंत्र  होते

 हम  ने  भारत  की  नदियों पर  ही  निगाह  दौड़ाई  |  नदियों  का  सचदेव  से  संसार  की

 जनता  पर  बहुत  प्रभाव  रहा  है  ।  नदियां  जीती  जागती  भ्रमर  संस्थानों  के  समान  हैं

 जिनका  मानवता  पर  गहरा  प्रभाव  पड़ा  है  |  राष्ट्र  के  जीवन  श्र  दन  पर  उनका

 महत्वपूर्ण प्रभाव  होता  है  ।  सब  से  पहले  हम  ने  यही  विचार  कि  हम  पश्चिमी

 घाट  शौर  मध्य  भारत  में  बहने  वाली  नदियों  को  किस  प्रकार  लाभकारी  बना

 सकते

 यह  हमारी  निर्भीकता का  अकाट्य  प्रमाण  था  fe  हम  ने  भ्रनुभव  न  होते  हुए
 दामोदर

 घाटी  परियोजना  कौर  हीरा कुंड  व  तुंगभद्रा  जेसी  योजनाकारों
 को  अपने हाथ  में  लिया  |  भारत  के अ्रसंख्य  खेतों  को  जब॑  भी  पानी  देने  की
 यकता

 महसुस  हुई  तो  हमारी  निगाह  इन  नदियों पर ही  गई  ।

 प्रंग्रेजी  में



 रद्द  श्रनदानों
 ि a> ss ह  म

 मक
 he

 १८९६२

 t merit]

 we  बड़ी-बड़ी  परियोजना

 -

 साकार  होती  जा  रही  भाखड़ा  बांघ  का  निर्माण

 a
 अरब  पूरा  होने को  यह  संसार  के  सब  से  ऊंचे  बांधों  में  से  है  ।  उस  से  ऊंचा  ae

 mae  स्विज़रलैण्ड  में  बन  रहा है  ।  भाखड़ा  बांध  के  जल  से  ait  भी  २०  लाख  एक

 से  कुछ  ही  कम  भूमि  की  सिंचाई  होने  लगी  दामोदर  घाटी  परियोजना &  छः  लाख

 .  एकड़  को  सिचाई हो  रही
 ।

 eros  कौर  तुंगभद्रा  से  साढ़े  तीन  लाख  एकड़

 .  की  सिंचाई  होती  है  ।  इन  fee  परियोजनाओं  के  निर्माण  की
 एक

 के  साकार बनने  कौर  एक  ज  की  पूर्ति की कथा  है  ।

 हम  ने  इस  में  ग़लतियां  भी  की  हैं  ,  कौर  कभी-कभी
 वे

 बड़ी  महंगी  भी  पड़ी  हैं
 ।  आखिर

 घुड़सवार  तो  घोड़े से  गिर
 सकते

 हैं
 ।

 इस  प्रकार  गिर  कर  बार-बार  उठते  हुए  हमने इस

 ध..ज  की  पूर्ति  की  है
 ।  इतिहास  हमारी इस  पीढ़ी  को  भारत  के  प्रारम्भिक  निर्माताओं

 |
 at  पीढ़ी  कहेगा

 थ
 हमने  सिचाई  की  बड़ी  शर  छोटी  परियोजनाओं पर  प्रथम  योजना  में  ३८०  द्वितीय

 योजना
 में

 ३७०  करोड़ रुपये  खर्च  ae  तृतीय  योजना  में  ६६१  करोड़ रुपये ह
 खर्चे  करने  जा  रहे  हैं  ।  की  कल  संख्या  ४५४१  जिनमें  से  ४७४५  मध्यम

 at
 की  शर  ६६  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  हम  ५  करोड़  रुपय  से  अधिक  लागत

 की  परियोजनाओं  को  कौर  ५  करोड़  से  १०  लाख  १  तक  की  परियोजनाओं

 को  मध्यम  दर्जे ंकी  परियोजनाओं कहते  चालू  योजना  में  मध्यम  दर्जे  की  ह

 जनात्रों के लिम के  लिम  १४०  करोड़  रुपये  रखे  इस  प्रकार  हम  ने  मध्यम  दर्जे की
 ं

 जनानों
 की  दौर  भी  समुचित  ध्यान  दिया  है

 ।

 योजना के  आरम्भ  से  पहले  ५१५  लाख  एकड़  भूमि  सिंचाई  होती  जिस  में

 ..  २२०  लाख  की  सिंचाई  बड़ी  कौर  मध्यम  दर्ज  की  परियोजनाओं  द्वारा  होती
 _

 थी
 ।

 द्वितीय  योजना  के  अन्त तक  हम ने  १३२  लाख  एकड़  की  सिंचाई-क्षमता बड़ी  कौर

 भरकम  दर्ज  की  परियोजनाओं  द्वारा  पैदा  करली  थी  श्र  हम  ae  १  करोड़  एकड  _

 की  सिंचाई  करते  हैं  ।  तृतीय  योजना  समाप्ति  वक  हमारी

 WY  लाख  एकड़  भूमि  की  हो  जायेगी  a.  २२८ लाख  एकड़  की  वास्तविक  सिंचाई

 होने  लगेगी
 ।  इस  प्रकार  पर्द रह  वर्ष  के  काल  में  हम  २२०  लाख  एकड़  भूमि  की

 सिचाई  करने  थो  पिछली  इतनी  सारी  शताब्दियों में  भी  नहीं  हुई थी
 ्

 श्री  feat  say  इकबाल  सिंह  शर  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  सिचाई  क्षमता  के

 उपयोग  का  प्रश्न  उठाया  था  ।  यह  सही  है  कि  हमने  जितना  सोचा  था  उतना  नहीं  कर  पाये

 लेकिन  इस  मामलें में  सिचाई  की  संभावित  क्षमता  कौर  वास्तविक  सिचाई  के  बीच

 अन्तर  को  रहेगा  ।  और  अन्य  सभी  देशों  का  यहीं  अनुभव  है यह  नहीं  होता  कि

 पूरी  संभावित  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  सक  ।.  उसमें  करीब  दस  वर्ष  लग  जाते  हम

 उसे  कय  से  कम  का  प्रयास  |  पर  उसमें  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  मंत्रालय  पूरी

 कोशिश  है  कि  संभावित  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग
 हो  ।  वेसे  ware

 में
 aa  भवानी

 रियोजना  की  संभावित  सिंचाई  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करने  में  केवल  तीन  वर्ष  ही
 _  लग  ।  लेकिन  सभी  जगह  ऐसा  नहीं  होता  ।
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 यलमन्दा  रेड्डी  :  मैँ  माननीय  मंत्री  को  सूचित  कर  दूं  कि  ara

 देश  की  एक  परियोजना  की  सिंचाई-क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  एक  ही  वर्ष  में  किया  गया

 el

 fall  श्रलगेशन
 :  इस  सूचना  के  लिये  माननीय  सदस्य  का  आभारी  हूं  ।

 सरकार  इन  मामलों  पर  लगातार  विचार  करती  रहती  हमारे  afar

 तब  में  जाकर  इनके  सम्बन्ध  में  चर्चायें  करते  रहते  इसे  यथाशीघ्र  करने  का  प्रयास

 किया  जा  रहा  है  ।

 हमारा  अनुभव  यह  है  कि  हमने  पांच  वर्षों  में  अपनी  सिंचाई  क्षमता  ४८  से  ७६  प्रतिशत

 तक  बिजली  चम्बल  का  अब  दूसरा  बांध  भी  खड़ा  होता  जा  रहा  उससे  ११  लाख

 was  की  सिंचाई  हो  सकेंगी  ।  अभी  उससे  राजस्थान में  केवल  १३  लाख  शौर  मध्य  प्रदेश

 में  ३०,०००  एकड़  की  सिचाई  हो  पाती  इसमें  समय  तो  लगता  ही  है  ।  पर  हम  अपनी

 से  भरसक  प्रयास  कर

 विद्या  हमारे  राष्ट्र  के
 विकास  की  सूचक  ate  कोई भी  राष्ट्र  विद्युत  के

 बिना

 न्युूजारा थि  नहीं  कर  सकता  ।  हमें  उसकी  बड़ी  चिनता है  ।  विद्युत  की  कमी  न्यू  मैसूर
 बंगाल जैसे  राज्यों  में  अधिक  महसुस  की  जा  रही  मैं  आपको  उसके  कारण  बताता  हूं  ।

 द्वितीय  योजना  काल  के  मध्य  में  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  पड़ी  ।  हमारी  कुछ

 परियोजनाओं  के  निर्माण में  विलम्ब  भी  हो  गया  था  ।  जैसे

 द्वीराकुड  इत्यादि  के  निर्माण  में  ।  अब  कोयना  की  प्रथम  इकाई  का  उद्घाटन

 डो  चुका  उसे  ६०,०००  किलोवाट  विद्युत  मिलेगी  भट्टाराष्ट्र-गुजरात  क्षेत्र  की  कमी

 शुक  सीमा  तक  दूर  होगी  ।  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  हमें  कुछ  कम-महत्वपूर्ण

 योजनायें छोड़  देनी  पड़ी  हैं  ।

 प्रथम  योजना  से  पहले  विद्युत  संभरण  उपक्रमों  पर  केवल  Ryo  करोड़  रुपये  का

 योजन  था  ।  प्रथम  योजना  में  वह  २३०२  करोड़  द्वितीय  योजना  में  ५२४५  करोड़ रुपये

 ऋ  गया  तृतीय  योजना  के  दौरान  हम  च्च्  संभरण  के  सरकारी  ate  गैर-सरकारी

 उपक्रमों  पर  कुल  2,058  करोड़  रुपयों  का  विनियोजन  करेंगे  ।  हमने  उनमें  से  अधिकांश
 परियोजनाओं  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  का  प्रबन्ध कर  लिया  उन  पर  ३३०  करोड़  रुपये  के

 अमूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होगी  ह  वर्ष  में  उसके  लिये  ११०  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 सुदा  सुलभ  बनाई  जा  चुकी  है  श्र  द्वितीय  वर्ष  में  १७०  करोड़  सुलभ  बनाई

 काल  के  लिये  केवल  ५०  करोड़  की  विदेशी  मुद्रा  बच  रहेगी  |  इस  प्रकार  इस  योजना  फे

 विदेशी  मुद्रा  at  कठिनाई  नहीं  पड़ेगी  ।  लेकिन  विद्युत  की  कमी  इतनी  है  कि  हमें

 जीतने पर  संतोष  नहीं  हो  सकता  ।  ७०  लाख  किलोवाट  विद्युत  पैदा  करने  का  लक्ष्य  पूरा  करेने

 लिये हमें  विदेशी  मुद्रा के  कौर  श्रमिक  संसाधन  तलाश  करने  पढ़ेंगे

 राज  हम  राष्ट्रीय  एकता  के  लिये  प्रयत्नशील  हैं  ।  नदियों  कौर  विद्युत  से  प्रिक  उसमें

 योगदान  देने  वाली  ate  कोई  चीज  नदी  घाटी  परियोजना ्र ों  के  विकास  में  राज्यों  की

 सीमाओं  का  कोई  विचार
 नहीं  रखा  जा  सकता

 ।
 यदि  किसी  नदी  घाटी  में

 सिंचाई att  इ णा
 त्यादि  का

 विक
 स  करना  तो  अलग-लगभग  राज्यों  के

 tae  प्रंग्रेजी  में
 959  (Ai)
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 से  उस  पर  विचार  नहीं  किया जा  सकता  ।  नदियां  राज्यों  की  सितारों  को  इतना  पवित्र  मानकर

 नहीं  चलतीं  ।  यह  दूसरी  बात  हैकि  उनके  विकास  के
 सिलसिले

 में
 विभिन्न  राज्य-सरकारी

 से  परामर्श  करना  पड़ता  है  ।  हमने  सतलज  रोक  व्यास  से

 सम्बन्धित राज्य  सरकारों  से  इस  मामलें  में  बातचीत  चलाई  कुछ  राज्य  सरकारों
 ने

 अपनी  सहमति  दे  दी  ate  हम  उन  नदी  परियोजनाओं  की  समस्याओं  के  लिये  ada

 की  स्थापना  करने जा  रहे  वे  बोर्डे  उन  राज्य  सरका ह  को  उनके  निर्माण के  बारे  में

 सलाह  देंगे  |

 निंदा  के  प्रशन  पर  जल्द  ही  विचार  feat  जायेगा  ।  हमन  एक  अ्रधिकारी  को  उसका

 विद्वेष  दायित्व  सौंपा  हम  उसके  लिये  एक  केन्द्रीय  प्राधिकार  बनाना  चाहते  दामोदर

 घाटी  निगम  का  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  मतभेद  खड़े  हो  जाते  हैं  कौर

 काम में  मुश्किल  पड़ती  है

 श्री  तब्दील  राव  दामोदर  घाटी  निगम  श्रन्तर-प्रान्तीय  विवादों  में  फंस

 कर  रह  गया

 श्री  श्रलगेदान  इसीलिये  हमें  निंदा  नदी  कौर  घाटी  के  विकास  के
 7

 लियें  दामोदर

 घाटी  निगम  जैसा  प्राधिकार  नहीं  बनाना  चाहिये  ।

 विद्युत  के  क्षेत्र में  हमें  राज्यीय  सीमाओं  की  खामियां  शर  भ्रांतियां  महसूस  होती  हैं  +

 यदि  प्रादेशिक  ग्रिड  तो  कई  क्षेत्रों  में  ऐसी  कठिनाइयां  सामने न  करातीं  ।  होता यह  है  कि

 विद्युत  सुलभ  होने  पर  भी  एक क्षेत्र में  तो  उसका  उपयोग  नहीं हो  पाता  श्र  दूसरे  क्षेत्र  में

 उसकी  कमी  बनीਂ  रहतीं  जैसे  कि  रिहंद  में  हम  विद्युत  का  wits  उत्पादन  यदि

 वह  किसी  as  से  सम्बन्धित  तो दूसरे  क्षेत्रों  तक  उसे  पहुंचा  सकते  थे  ।  चम्बल  कभी

 यहीं  समस्या  इसीलिये  मंत्रालय  जोनीय  ग्रिड  बनाकर  उनको  एक  शेरगिल  भारतीय  ग्रिड

 से  सम्बन्धित  करने  के  प्रश्न  पर  मुस्तैदी से  विचार  कर  रहा  है  |

 कल  के  वाद-विवाद में  डा०  क ०  लग  राव  ने  बड़ा  प्रिया  योगदान  किया  था

 इसका  यह  अरथ  नहीं कि
 मं  उनकी  हर  बात

 से  सहमत  हूं  ।  उन्होंने  एक  इंजीनियर  की  हैसियत

 से
 झपने  अन भव  के  ग्रा धार पर  काफी  सूझबूझ  की  बातें  कहीं  उन्हांने  कहा था  कि  war

 राजनीति  कौर  राजनीतिज्ञों  की  तुलना  में  विज्ञान  और  टेक्निशियनों  को  वरीयता  देने  का

 समय
 रा  गया

 उनका  सभा के  लिये  चुने
 जाना  शायद  उसी

 की
 शुरुआत

 वह  स्वयं
 पांच  वर्ष  तक  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  ग्रा योग के के

 सदस्य  रह  चुके  हैं
 ।

 उनके  सुझावों  को
 समुचित  महत्व  feat  जायेगा  |

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  हमारे देश  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  इंजीनियरिंग

 संगठन  हैं  ।  सिचाई  ak  विद्युत  सम्बन्धी  समस्याओं के के  लियें  वही  हमारा  मस्तिष्क है  ४
 उसकी  शाक्ति  att  उसकी  का र्थे क्षमता  पर  किसी  कदर  कोई  ata  नहीं  wat  देनी  चाहिये  ४
 उसे  बिलकुल  चौकस  रखना  चाहिये  ।

 डा०  क० ला  राव  ने  यह  भी  कहा था  कि  उस  संगठन  की  हालत  बिगड़  रही  है  +

 wit  कुछ  महीने  पहले  ही  तो  वह  उस
 संगठन  के  सदस्य  थे  इतने  शीघ्र  तो  हालत  बिगड़

 नहीं  सकती  ।

 a
 fat  wast  में
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 क०  लग  राव  :  अच्छा  हो  यदि  माननीय  मंत्री  मेरे  उससे  पिछले  सम्बन्धों  का

 उल्लेख  मैंने  उसकी  भीतरी  बातों  का  कोई  नहीं  नहीं  तो  बहुत

 कुछ  at  भी

 fat  श्रलगेशन
 :

 माननीय  सदस्य  ने  cat  ही  मुझे  इस  बहस  में  घसीट
 लिया

 aa  मैं  उसके  बारे  में  केवल  इतना  कहूंगा  कि  उस  संगठन  को  चौकस  बनाये
 रखा

 जिससे  कि  वह  wat  काम  ठीक  से  कर

 विद्युत  उद्योगों  के  सम्बन्ध में  स्थित  यह  है  कि  भोपाल हैवी  इलेक्ट्रिक  परियोजना

 का  उत्पादन  पुरी  दौर  पर  दुरू  हो  जाने  पर  कुछ  सीमा  तक  हमारी  झ्रावव्यकताश्ं
 की

 पूति

 हो  तीन  नयी  परियोजनाओं  का  निर्माण  भी  शुरू  हो  रहा  है  ।
 रस  है  कि  ये  चारों

 मिलकर  चतुर्थ  योजना  काल  की  हमारी  सभी  श्रावस्यकताओं  की  पूरि  कर  सकेंगे  ।  तब  तक  हमें
 उनके  लिये  विदेशी  मुद्रा  जुटानी

 गुलाटी  aa  के  सम्बन्ध में  डा०  कण  ज०  राव  ने  कहा था  कि  कोई  खड़ा  नहीं

 होना  चाहिये  |  बात  ठीक  लेकिन  सवाल  तो  संविधान के  भ्रनुच्छेंद  २६२  का  है

 जिसके  भ्रन्तर्गत  भ्रातृ-राज्यीय  नदी  विवाद  अधिनियम  पारित  किया  गया  था ।

 वास्तव  में  इस  झ्रायोग  की  नियुक्ति  ही  एक  विवाद  से  बचने  के  लिये  की  गई  थी

 इसी  लये  कि  राजनीतिक  स्तर  पर  उसका  निर्णय नहीं  हो  सका  था  ।  पर  कोई  हल  तो  निकालना

 ही  डा०  ०  ल०  राव  ने  बड़ा  सीधा  सा  दिया  था  कि  सदस्यगण  प्रायस  में

 कर  बातें  करें  प्रौढ़  कोई  हल  निकाल  ठीक  लेकिन  ऐसा  होता  नहीं  ।  हल  तो  तभी

 निकलेगा  जब  उसके  सम्बन्ध  में  विश्वसनीय  सामग्री  सुलभ  हो  ।  सामग्री  इकट्ठी  करने  के  लिये

 ही  तो  झ्रायोग  की  नियुक्ति  की  गई

 धी  यलमंदा  रेड्डी  :  ReYo  का  समझौता  अविश्वसनीय  सामग्री  के  आघार पर

 gat

 ya  झल गे दान  :  इसका  उत्तर भी  तभी  मिल  सका  जब  अपनी  समस्त  सम्बन्धित  सामग्री

 इकट्ठी  कर  लेगा  ।  श्रायोग का का  अतिचेतन  मिलने  पर  हीं  यह  स्पष्ट
 होंगा

 ।  अयाग  इन  दोनों

 दियों में  जल  की  सुलभता के  सम्बन्ध  में  तथ्य  इकट्ठे  हमारे  सामने  तभी उस  पर

 कोई  ,  या  प्रशा सक्रिय  fra  किया  जा  सकेंगी  ।  गतिरोध से  निकलने के
 ।

 लिये  ही

 तथ्य  संप्रह  करने  वाला  यह  श्रायोंग  नियुक्त  किया  गया  है  ।  शायद  जुलाई  तक  उसका  प्रतिवेदन

 मिल  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  व्यग्र  था  चिन्तित  होने  की  क्लोई बात  नहीं  ।

 भारत  को  जनता  में  अलगाव  पैदा  करने  वाली  कई  चीजें  जैसे  घर्म  ,
 इत्यादि  ।  उनकी  सुची  में  aa  नदियों  wi  भी  नहीं  जुड़ने  चाहिए  नदियां  sife  काल  से

 हमारी  जनता  के  बीच  एकता  श्रौर सौह।दे  बदा  करती  झाई  हैं  ।  उनको  अलगाव  शर  फूट  का  साधन

 कट्टी  बनने  देना  चाहिये  ।  नदियों
 के  किनारे  हमारे  बजाय  जहां  पुरातन  काल  से

 _

 लोग  व
 पों

 पर  नहान  के  लिय  जाते  रहे  हैं  ।  इसलिए  नदियों  को  एकता  के  सुनो के  रूप  में  लेना  चाहिए  |  यदि
 मेरी  अपील है  ।

 माननीय
 सदस्यों

 ने  कुछ  स्थानीय
 मांगों  7

 का  भी
 उल्लेख  कया  ह

 ।

 मूल  म्रंप्रेजी  में
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 [aft  भ्र लगे शान |

 as  देशमुख  ने  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  प्रदेश  में  सिंचाई  सुविधाघरों  के
 विकास  का  उल्लेख

 किया  था  i  उस  प्रदेश  में  २३  योजनाश्रो का  काम  चल  रहा  जिनकी  कुल  लागत  २६.  २३  करोड़

 रुपये  तृतीय  योजना  में
 उनके  लिये  g&  ३४  करोड़  रुपयों  क़ी  व्यवस्था  की

 गई  जिनके
 फलस्वरूप  ३.२४  लाख  एकड़  भूमि  क्री  सिचाई  होगी  ।

 श्री  नरसिंह  tgt  ने  चतुर  fea  क्रि  agar  परियोजना  का  प्रश्न  बड़  जोर  से  उठाया

 था  यदि  आन्ध्र  सरकार  उ  फिर  से  हाथ  में  लेगे  को  पार  तो  हुम  उसके  लिये  भरसक  प्रयास

 करेंग े।

 श्री  इकबाल  सिंह  कौर  श्री  लहरी  सिंह  ने  पंजाब  में  पानी  भर  जाने  क़र  समस्या  का  उल्लेख

 किया
 था  ।  वह  एक  गम्भीर  समस्या  है

 ।
 हम  पंजाब  सरकार क्रो  उस  पर  काबू

 पाने
 के

 लिये

 सहायता  दे  रहे  कठिनाई  यह  है  कि  भूमि  जल  के  रतर  से  नी  वे  के  स्तर  पर  नहरें  बनाना  सम्भव

 नहीं है  ।  हमें  उसके  लिये  aged  नामक  उपकरण  ख  रीदने  पड़ेंगे  ;  उसके  लिये  भ्रश्तर्राष्ट्रीय

 विकास  संस्था  से  एक  करोड़  डालर  का  ऋण  लिया  जा  रहा  चैक्ोस्लावा किया  से  एसा  कुद

 उपकरण खरीदा  भी  गया  कौर  कुछ  मशीनें  काम  भी  कर  रही  इससे  स्पष्ट  है  कि  हम  समस्या

 के  प्रति  पुर्णतया  सके  हैं  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करेंग  ।

 अब  प्रश्न  यह  पैदा  होता  है  कि  जो  बिजली  रिहाई  बांध  पर  उत्पादित  होंगी  उसे  उत्तर  प्रदेश

 Hi  सरकार  तथा  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ह. ९  बैटिंग  ।  यह  मामला  कई  बार  के  समक्ष  झा

 चुका  है  ।  दोनो  राज्यों  क्रि  सरकारों  तथा  उसके  मुख्य  मंत्रियों  ने  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 किया  है  ।  उनक  विचार  है  व्यक्तिगत  स्तर  पर  ही  इस  समस्या  को  सुलझा  लिया  जायेगा  |

 श्री  लीलाघर  pent
 ने  श्रीराम में  कम  बिजली के  खपत  होने  फी  चर्चा की  परन्तु  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  इस  बारे  में  झा साम  क्रि  स्थिति  श्रसन्तोबजनक  नहीं  वहां  द्वितीय

 योजना  के  अन्त  में  काफी  फालतू  बिजली  भी  बच  गई  थी  |  परन्तु  उनियाल  तथा  नाहक  टिया
 क्लासिकी नागरों  के  लाग  हो  जाने  से  इस  दिशा  में  वहां  की  स्थिति  are  अधि क  सुधर  जायेगी  ।

 जना  में  ३,६६,०००  फसल  वाट  बिजली के  कदा  जाने  की  सम्भावना  है  ।  इस  योज़ना  क्री

 काफी  प्रगति  भी  हो  रही  है  ।

 जो
 कुछ  मेंने  कहा  है  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है

 कि
 हमारे  समक्ष  बहुत  बड़ा  कार्य  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  हम  ३६  प्रतिशत  पानी  के  बहाव  को  प्रयोग  में  लायें  जाने  में  सफल  हो
 जायेंगे  |  इस  सब

 का  अनुमान  लगभग  ४५००  लाख  एकड़  फुट  होंगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जिन

 योजना ग्रो  सर्वेक्षण हो  चुका है  यदि वह  या  ५  ही  काम  करने  लग  जायें  तब  भी  लगभग

 ५  लाख  फिल्मो  वाट  बिजली  की  कमी  रह  जायेगी  ।
 बात  यह  है  कि  बिजली  की  मांग  बहुत

 अधिक  बढ़ी  श्राप इस
 बात

 से  अनुमान लगा  सकते  हैं  क्रि  यह  कार्य  कितना  विशाल  है  कि

 हम  एक  करोड़  रुपया  प्रतिदिन  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  खर्च  करेंगे  |  इसके  लिये  सदन

 श्र  लोगों  की  इच्छाएं  सहयोग  की  आवश्यकता  है  ।  इसके  बिना  ard  न  आगे  बढ़  सकता  है
 शर  न  सफलता  ही  मिल  सकती  है  |

 हनुमन्तेया  !
 :

 में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  क्रि  प्रो  सदन  का  ध्यान

 श्रीपुष्प  करवाना  चाहता हूं  ।
 मेंने  प्रल्नबारो  में  पढ़ा  है  कि  रूप  ने  संयन्त्र  देने  में  श्रसमथंता  प्रकट

 की  है  जो  कि  तीसरा  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  उन्होंने  देने  इस  बिजली
 द  स्वीकार  किये  :

 ।

 मून  म्ंप्रेजो  में
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 के  मामले  में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  में  yO  ०००  किल्‍लों वाट जिजली वाट  बिजली  का  पड़

 जायगा  है  यह  बात  मंत्री  महोदय  के  नोटिस में  झा  गयी  होगी  |  क्योंकि वहू  स्वयं  ही

 बता  रहेथे  कि  देश  में  बिजली क़ी  बहुत  कभी  है  |  १०  ae  पूर्व  मेरा  राज्य  बिजली  पेदा  करने

 के  म  मले  में  सबसे  रंग  था  |  परन्तु  दुर्भाग्य से  अज  बिजली  चली  कमी  के  मामले  में  सबसे  झाग

 वहां  का  उपयोगी  विकास  भी  रूका  है  तथा  राष्ट्रीय  बाप  शौर  प्रतिव्यक्ति  राय  पर  भी  इसका

 प्रभाव  पड़ा  उस  समय  तो  एक  बार  मह  तमा  गांघी  ने  भी  हवा  पूछा  था  कि  में  इतनी

 बिजली  पैदा  होती  है  कि  इसे  इस  खर्चें  किया  जाये  ॥  यह  भी  एक  समस्या थी  ।

 पता  चला  है  कि  केन्द्रीय  जल  विद्युत  आयोग  के  सभापति  बातचीत  करने  रूस  गये  थे  ।  कौर

 उनक  ही  किसी  गोपनीय  सुन्न  से  इस  बात का  पता  चला  है  कि  रूस  संपत्र देने  में  का  नाई  अनुभव

 कर  रही  रूस  एक  बहुत  बड़  देश  है  |  उसकी  प्रगति भी  ऊंचे  दर्जे  क़िले  |  यदि  उसने  अपना

 वायदा  पुरा  न  किया  तो  इसस  भारत  में  गौरव  Hi  बड़  पघा  पहुंचेगा  ।  रूस  क  है  लोंगो

 के  लिये  भारत के  लोगों  के  ि
 दलो

 में
 बहुत

 बरादर  है  उन्होंने  पो  प्रौढ़  काश्मीर के  मामले में  भारत  क्रि

 बहुत  सहायता  की
 मुझे  आशा

 हैं
 कि

 उन्होंने  भारत
 की  आवश्यकता को  पुरा  करने

 के
 लिये  जो

 वायदा या  है  उस  पुरा  करेंगे  ।  यदि  ऐसा
 न  तो  भारत  की  व्यवस्था  पर  इसका बहुत  बुरा

 प्रभाव  पड़गा  ।  में  दारा वती  घाटी  परियोजना  का  निर्माण  मंसूर में  हो  रहा  है  |  यह  भारत

 क्रि  सब से  बड़ो
 सब  सस्ती  होगा  पुरा  करने  के  लिय  अझ्रमरीक्ी  सहायता

 करने  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  इसक  लिये
 हम  भारत  स्थित  राजदूत के  बड़े  आभारी  हैं  ।

 बैसे
 भी  यह  घाटी  बड़ी  रमणीय

 है  |  यहां  पानी
 के

 बहुत  बड़ें  बड़े  झरने  हैं
 ।  भारत  भर  में  यहां

 सबसे  प्रिक  बिजली पैदा  होंगी  ।  यात्रियों  के  लियें  इसे  श्रीकांत  बनाने के  लिये  अभी  तक  कुछ

 नहीं  किया  गया  ।

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  विद्या का  दो  भागों  में  विभक्त कर  दिया  गया  है  |  एक  तो  विद्युत

 भाग  यह  जल  बिजली  का  विभाग  है  कौर  दूसरा  ताप  विद्युत  तीसरा  परिषद  से  सम्बन्धित

 है  अर्थात  उसका  सम्बन्ध  देहाती  क्षेत्र  में  पहुंचाये  जाने  वाली  बिजली  से  है  ।  मुझ  झाइचये है  कि
 अणुशक्ति  निर्माण  इस  सूची  में  क्यो  नहीं रखा  गया  ।  हो  सकता हैं  कि  यह  विषय  किसी  अन्य

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  जाता  हो  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  मंत्रालय  शर  विद्युत  जोडों  में

 समुचित  समन्वय  '  होना  हीं  चाहिये  ।  श्राजकल हर मामले में हर  मामले  में  राष्ट्रीयकरण का  यग  है  ।

 भर यह  सिद्धान्त  नदियों के  जल  श्र  बिजली  पर  भ  लागू है  ।  जहां  तक  सिचाई  at  जल

 का  सम्बन्ध है  यह  तो  राष्ट्रय  निर्माण  क्रि  निसार  शिला  है  ।  मेरा तो  यह  भी  मत  है  कि  भारत

 सरकार  का  सब  से  महत्वपूर्ण  मंत्र/लय  ही  सिंचाई  wk  विद्युत  का  है  ।  अर  मे  यह  इच्छा

 है  कि  इस  मंत्रालय  क़ो  समूचित  सफलता  मिलनी  चाहिये  ।

 गुलाटी  ग्रायांग क़ा झब को  अब  तक  अपना  प्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  देना  चाहिये  था  एकमात्र  की  देरी

 तो  भ्रक्षम्य  समझी  जानी  चाहिये  |  अधर  महा  मैसुर  तथा  प्राय  प्राप़्त के  राज्यों

 क़ा  बहुत  सी  परियोजनायें  इसी  कारण  से  रुकी  हुई  हैं  ।  मैं
 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  एक  ही
 आदमी  क्रो  बहुत  सें  काम  सौंपे  जाने

 क़ी  नीति  क़ो  समाप्त  किया  जाना
 चाहिये

 ।  इसी  से  काम  में

 an  होती  है
 ।  यदि  ऐसे  रहा  तो  समाज  वादी  समाज  क्रि  रचना  हो  सकेगी  ।  मुझे  प्रसन्नता

 है  कि  सदन के  सभी  माननीय  सदस्यों  का  दृष्टिकोण
 राष्ट्रीय

 कराई  भी  समस्याओं  क्रो  दलगत

 दुष्टि
 र से

 नहीं
 देखता  ।  मत  मंत्री  महोदय  क्रि  प्रत्येक  सदस्य  के  भाषण  क

 अपेक्षित  महत्व

 देना  जो  लोग  विशेषज्ञ  उनकी  बात  तो  सुननी  ही  चाहिये  ।
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 सारादीशराय  :  हमारे  देश की  छोटी  बड़ी  anal  का  समुचित  उपयोग

 नहीं  हो  पा  रहा  है
 ।  छोटी  कौर  बड़ी  दोनों  प्रकार  की  सिचाई  परियोजनाओं  जरूरी हैं  परन्तु

 हम  प्रतिदिन  यह  बात  देखते  हैं  कि  छोटी  परियोजनाओं  अ्रघिक  दूर  दूर  तक  जाकर  लाभदायक  सिद्ध

 होती  हैं  ।  मुख्य  शर  बहु  प्रयोजनीय  परियोजनाओं  का  समुचित  लाभ  नहीं  उठाया  जा  रहा  |

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  किसान  को  सिचाई  के  लिये  पानी  मिलना  चाहिये  ।

 अभी  अभी  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  किः  रिहाइश  बांध  पूर्ण  हो  चुका  है  इससे  १०  लाख

 एकड़  बिहार  की  भूमि  पर  सिंचाई  हो  सकेगी a  परन्तु  खेद  जनक  बात  यह  है  कि  इस  जल  का
 दामोदर  घाटी  निगम सिचाई  के  लिये  उपयोग  नहीं  हो  रहा  |  यही  हालत  कौर  भी  कई  एक  |

 में  भी  कई  एक  गड़बड़ों  की  सूचना  मिल  रही  इस  प्रकार
 सिंचाई

 क्षमता  को  कार्यान्वित  नहीं

 किया  जा  रहा  wie  कठिनाइयां  पैदा  हो  रही  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  दामोदर  घाटी  के  लिये  छः  लाख  एकड़  का  उपयोग  किया  जा

 रहा  परन्तु  लक्ष्य  यह  हैं  कि  १२  लाख  एकड़  के  लिये  जल  सम्भरण  व्यवस्था की  जायेगी

 fo  प्रतिशत  नहर का  कार्य  समाप्त  हो  चुका  है  परन्तु  सिंचाई  सुविधाओं का  प्रयोग  केवल

 el  tare  मयूराक्षी  परियोजना  का  जा  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  छः  लाख  एकड़  भूमि

 का  था
 परन्तु  अभी तक

 उपयोग  केवल  तीन
 लाख  एकड़  भूमि  के  लिये  ही  हो  रहा  है

 ।

 महोदय  पीठासीन

 बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं  के  कार्य  में  बाधायें  ar  रही  हैं  रोक  उन  पर  धन  नष्ट  किया  जा

 रहा हैं  ।  कहो  सयंत्र  में  दोष  है  तो  कई  इमारत  मे  दरारें  त्र  रही  हैं  |  सरकारी  धन  का  खूब

 दुरुपयोग हो  रहा  .  भ्र ौर  इस  सब  का  कारण  यह  है  कि  ठीक  ढंग  से  व्यवस्था नहीं  हों  पा  रही  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  के  चार  मुख्य  veer  बताये  गये  थे  ।  एक  बाढ़  दूसरा  सिंचाई

 तीसरा  काफी  अर  सस्ती  बिजली  चौथा  सारा  साल  नौवहन  को  प्रोत्साहन  ।  सिंचाई

 के  बारे  में
 तो

 में  कह  चुका  हूं
 कि

 यद्यपि  इसका  सारा  काम  पूर्ण  हो  चुका  है  परन्तु  पानी
 अभी  तक

 आधी  भूमि  को  ही  दिया  जा  रहा  वह  भी  नियमित  नहीं  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  यह  निगम  बातें

 रोकेगा यह  तो  स्वयं  बाढ़ें ला  रहा  है  |  PaRg  श्र  ee aC)  में  यह  बाढ़ो ंके  नियन्त्रण में  wat

 रहा  इस  मामले  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  विवाद  चलता
 और  भी  कई  एक  मामलों में  खिचाव  रहा  |  इसके  परिणाम  स्वरूप  गत  वर्ष  बिहार  पश्चिमी

 बंगाल  के  वा  कारखाने  बन्द  रहे  |
 यह  भी  सन्देह  की  ही  बात  है  कि  इस  नहर  के  द्वारा  कोयले

 परिवहन हो  सके  ।  इस  मामले  में  कोई  विशेष  सफलता  दिखाई  नहीं  देती  ।

 यद्यपि
 इस  दिशा  में  लाखों  रुपया  खर्च  किया  गया  है  तथापि  किसान  लगभग  असन्तुष्ट हो  है

 सिचाई  जल  के  कर  की  दर  बहुत  ऊंघो  रखी  इस  कर  को  कम  किया  जाये  ताकि  किसान  को

 भी  अधिक  उत्पादन  के  लिये  कुछ  उत्साह  पैदा हो  ।

 1  ह
 हरिश्चन्द्र

 :  हम  माननीय  मंत्री  महोदय  को  पुरा  सहयोग  देने

 को  तैयार हैं  परन्तु  उन्हें  भी  काम
 को

 बड़ी  तेजी से  बढ़ाना  चाहिये  शर  प्रपने  मंत्रालय का
 पुनर्गठन  करना  चाहिये  ।  केन्द्रीय

 जल  तथा  आयोग  का  भी  गठन  किया  जाना

 चाहिये  जो  कुछ  मंत्रालय  को
 करना  चाहिये  था  वह  हो  नहीं

 पाया  ।  सिंचाई  शौर  विद्युत

 के  बारे  में  नीतियां at  नहीं  बढ़  पाई  राज्य  सरकारों पर  भी  समुचित  दबाव  नहीं
 डाला

 जा
 मंत्रालय  वैसा

 नेतृत्व  प्रदान  करने  में  प्रसाद  रहा  है  जैसा कि  नीतियों को  चला ने

 के  लिये  अपेक्षित है  ।

 भूल  भ्रंग्रेजी  में



 २६७१ ३१  १८८४  अनुदानों  कीਂ  मांगें

 मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  बिजली  उत्पन्न करने  के  लक्ष्य  के
 संबंध में  ३३  प्रतिशत  कमी  रही  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  इसका  कारण  विदेशी  मुद्रा  का  न  मिलना

 नहीं  प्रत्युत  विभिन्न  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  देरी  लगाना  है  ।  मुझे  इससे  ् ्

 खेद  होता  है  कि  तीसरी  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  कोई  गम्भीर  ौर  विशेष  प्रयत्न

 किया  जाता  दिखाई  नहीं  देता  ।  इसके  लिये  मेरा  झ्रनुरोध  है  कि  मंत्रालय  में  विद्युत  एवं  wet  विभागों

 का  प्रभार  सम्भालने  के  लिये  कम  से  कम  दो  अतिरिक्त  सचिव--जो  कि  दोनों  प्रविधि  नियुक्त

 किये  जाने  चाहियें  ।  बहुत  अ्रनावश्यक  प्रशासनिक  झ्राडम्बर  समाप्त कर  दिया  जाना  चाहिये  ।.

 कोई  भी  फैसला  करते  समय  प्राविधिक  क्मेचारियों  को  समक्ष  रखना  चाहिये  ।

 एक  शरर  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  है  वह  यह  कि  यदि  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  ara  को

 योजनाओं  को  चलाने  के  पूरे  झ्र धि कार  दे  दिये  गये  तो  बहुत  सी  गम्भीर  समस्यायें  प्रस्तुत  हो  जायेंगी  ।

 उसे  अपना  वर्तमान  कायें  करते  हुए  समन्वय  करने  का  आचार्य  ही  करते  रहना  सरकार  को  यह

 प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  जिस  alae  भारतीय  इंजीनियरिंग  सेवा  के  निर्माण  का  विचार  किया

 जा  रहा  है  उसके  वेतन क्रम  अन्य  सेवाओं  से  कम  न  हो  ।  गांवों  में  बिजली  लगाने  का  कार्य  समुचित

 आधार  पर  नहीं  किया  जा  रहा  ।  इस  बारे  में  कुछ  राज्यों  को  अधिक  शर  कुछ  को  कम  कर

 दिया  गया  है  ।  कौर  अन्त  में  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  सभी  बड़ी  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 ले  लिया  जाना  चाहिये  ।

 खी  :  मैं  सिचाई  शरर  विद्युत  मंत्रालय  की  कुछ  सफलताओं  के  लिये

 उसको  वधाई  देता  हूं  ।  इन  मांगों  का  समर्थन  करने  के  मैं  मंत्रालय  का  ध्यान  मैसुर  राज्य

 में  विद्युत  के  प्रभाव  की  are  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 मैसूर  में  शिव समुद्र  जोग  ate
 शिमला  विद्यार्थी  केन्द्र  हैं  ।

 उनकी  १०,०००  किलोवाट

 की  लेकिन  दाम  के  समय  उसकी  मांग  लगभग  १,७०,०००  किलोवाट  तक  बढ़  जाती हैं  ।  इससे

 उद्योगों  के  लिये  विद्यार्थी  की  कमी  पड़  जाती  है  ।

 इस  कठिनाई  को  दुर  करने  के  लिये  ही  मैसुर  राज्य  के  विद्युत  बोर्डे  ने  भारत  सरकार  के  सामने

 दो  प्रस्ताव रखें  हैं  ।  उनमें  से  एक  के  ग्रन्थित  १२,०००  किलोवाट की  क्षमता  के  दो  विद्युत  केन्द्र  स्थापित

 होने  जिनकी  लागत  एक  करोड़  रुपये  जिसमें  से  co  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  विदेशी

 मुद्रा  के  रूप  में  मैसुर  राज्य  मैंगनीज़  लौह  काफी  कौर  चन्दन-उत्पादों  के  निर्यात

 से  १२  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कमा  कर  देश  को  देता  है  ।  इसलिये  केन्द्र  को  Co  लाख  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  की  अनुमति  उसे  दे  देनी  चाहिये  |  दूसरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  देहाती  क्षेत्रों  को  विद्युत  सुलभ

 बनाने  के  लिये  डी  जल  इं  जन  से  बिजली  पैदा  करने  के  कई  बिजलीघर  बनाये  जायें  उनके  लिये ऐसे

 जैसे  चेकोस्लोवाकिया  कौर  पूर्वी  wyay——a  संयंत्रों  का  आयात  करना  जिनको  रुपयों  में  करदा

 किया जा  सकता  है  ।  सरकार  को  उनके  लिये  झ्रावइ्यक  ग्रा यात  भ्रनुज्ञप्तियां  दे  देनी  चाहिये  ।

 कृष्णा  गौर  गोदावरी के  जल  को  विभिन्न  संबंधित  राज्यों में  वितरित  करने  के  प्रश्न पर  काफी

 चर्चा  चल  रही  भगत  सरकार  ने  भूमि  संबंधी  अपनी  नीति  निश्चित  करली  aoa हो  यदि

 वह  जल  संबंधी  एक  नीति  भी  निश्चित  करले  ।  उसी  के  भ्र तु सार  संबंधित  राज्यों  में  जल  का  समान

 वितरण  किया  जायें
 ।

 लेकिन  उसे  निश्चित  करने  से  पहले  गुलाटी  आयोग  द्वारा  संकलित  जानकारी

 देख  छेना  जरूरी  होगा  ।  कृष्णा  नदी  के  जल  पर  मैसुर  राज्य  का  Sot  प्रतिशत  हक  है  ।  इसलिये कि

 ee कृष्णा  बेसिन  में
 मैसुर  राज्य  का  ४४.  ८  प्रतिशत  जल-निस्सारण  VOLG ६

 प्रतिशत  जीतों
 का

 मूल  मं प्रे जी  में
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 [att  शिव  नजारा
 re  |

 ४७  प्रतिशत  कृषि-योग्य  ५८  प्रतिशत  प्रभाव-ग्रस्त  aa  att  ४०  प्रतिशत  जनसंख्या

 सम्मिलित  है  ।

 लेकिन  PEXR  के  बंटवारे के  समय  इन  सब  बतों  पर  गौर  नहीं  किया  गया  ।  PELE  के

 बंटवारे  का  उद्देश्य  कुछ  परियोजनाओं  को  चुनना  ही  हमेशा  के  लिये  इन  नदियों  के  जूल  का

 बंटवारा  करना  नहीं  ।  उड़ीसा  तर  मध्य  प्रदेश  जैसे  राज्यों  को  उस  सम्मेलन  में  बुलाया  भी  नहीं  गया

 था  |  मैसुर  तथा  महाराष्ट्र  जैसे  राज्य  उस  बंटवारे  से  सहमत  भी  नहीं  हुये  थे  ।  भरा  ्र  प्रदेश
 की

 कोशिश  यह  है  कि  कृष्णा  नदी  के  जल  को  कृष्णा  नदी  के  बेसिन  अतिरिकत  wea  स्थानों  के  उपयोग

 में  लिया  जाये  ।  लेकिन  बेसिन  की  अपनी  शअवश्यकताओ्ं  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 इसलिये  १९५१  का  बंटवारा  त्रुटिपूर्ण  ।

 भारत  भर  के  सब  से  शुष्क  प्रदेशों  में  मैसूर  राज्य  के  की  गिनती  की  जाती  है  ।

 इसलिये जल  का  बंटवारा  फिर  से  एक  नये  आधार  पर  किया  जाना  चाहिये  |

 राशा  है  गुलाटी  अयोग  का  प्रतिवेदन  मिलने  पर  इन  सभी क्षेत्रों
 से

 संबंधित  विवादों

 निबटारा  हो  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  बागड़ी

 थी  बागड़ी  उपाध्यक्ष  में  आज  इस  पानी  शर  बिजली

 के  बारे में  तीन  बुनियादी  बातें  श्राप  की  मार्फत  सदन  में  रखने  के  नजीर

 हुआ हू

 इतने  बड़े  भारत  के  इन्दर
 जो

 किसानों  का  मुल्क  हैं  जिसकी  aga  बड़ो  धरती  खेती  की  है

 ४५  करोड़ नर  नारियों  को  पहुंचाना इस  ७२  करोड़  एकड़  धरती  का  काम  इसकी  बहुत

 बड़ी  छाती  प्रश्न  एक  पानी  की  बूंद  को  तरस  रद्दी  है  ।  प्राण  सारे  भारत  की  नीति  का  झगर  कोई

 बनना  कौर  बिगड़ना है  तो  वह  इस  पानी के  सवाल पर  है  ।  जरगर  हिन्दुस्तान  भूखा  है  अ्रन्न  मिलता  नहीं

 है  तो  कभी  रूस  से
 अन्न लो

 कभी  अमेरिका  सैर  लो  यह  पंचशील  की  नीति  प्रकाश  में  उड़ती

 रहेगी  प्रौढ़  कामयाब  नहीं  हो  सकेगी  |  जब  तक  यह  श्रन्नदाताओं  का  देश  अन्नदाता  नहीं  जब

 तक  ag  देश  भिखारियों  का  देश  अनाज  के  लिये  कभी  जागो  अमरीका  के  ant  झोली

 पसारा  कभी  बहिन  श्रीमती  विजयलक्ष्मी  झोली  पसरता  है  और  कभी  कोई  a  पसारता  तब

 तक  इस  देश  की  नीति  नहीं  बन  सकती  ।  अ्रनाज  का  संकट  कैसे  मिटे
 ?

 अ्रनाज  का  संकट

 मिटेंगा  पानी  से
 ।

 इस  पागल  झ्रास्मान  के  भरोसे  इस  देश  को  जिन्दा  नहीं  रक्खा  जा  सकता  ।  जिस

 ग्रामीण को  यह  पता  नहीं  कि  कहां  बरसना  हैं  कौर  कहां  नहीं  बरसना  कहीं  बाढ़  जाती  है  कौर

 कहीं सुखे  के
 अन्दर  बिलबिला  कर  मारता  है  कौर  उस  रीति  नीति  के  ऊपर  झाजेकल  इरीगेशन  मिनिस्टरी

 चल रही है  ।  जहां पर  सैलाब  झा  रहा  है  नीचे  से  वहां  पानी  भेज  रहे  हैं  ।  राजस्थान  गौर  भिवानी
 तहसील  जैसे  इलाके  जोकि  एक  बूंद  पानी  के  लिये  तरस  रहे  हैं  वहां  पानी  के  लिये
 सवाल ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  वक्‍त  इंस  प्यासी  जमीन  को  भारत  की  प्यासी  जमीन  को  पानी  देने  की

 जरूरत  GATE  यह
 राज  की

 बात  नहीं  है  बल्कि  हिन्दुस्तान
 की  परम्परागत  बात  है  ।  राज  भारतवासी

 At ry  दे
 निल बं
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 भगीरथ  का  नाम  लेकर  अभिमान  गव  का  अनुभव  करते  हैं  क्योंकि  इस  देवा  के  गंगा  को

 भगीरथ की  देन  बताते  हैं  ।  भगी  रथ  की  वह  देन  गंगा  जिसने  कि  जनता  से  कुछ  लिया  नहीं  लेकिन  दिया

 सेव  ।  गंगा ने  हिन्दुस्तान के  पुराने  पुरखों  का  जो  सदियों  पहले  मरे  थे  उनका  कल्याण  किया

 राज  के  हमारे  इस  इ  डिपार्टमेंट  का  उस  भगीरथ  से  मुकाबला  करो  |  उसने  पानी  दिया  लेकिन

 इसलिये नहीं  कि  art  वाली  संतानें  खुशहाल  बनें  बल्कि  इस  पानी  की  बिना  पर  कई  साल  कें  मरे

 हुये  मुर्दों  के  कफन  भी  उसने  टैक्सों  द्वारा  ठोंस  लिये  कौर  मिसाल देते  हैं  उस  भगीरथ से  जिसने कि

 पुराने कर्जे  भी  गंगा  की  देन  से  उतार  दिये  ।  मेरे  aor  करने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  देश  के  अन्दर

 जो  ७२  करोड़ एकड़  जमीन  है  उसको  fan  यह  बड़े  बड़े  बांध  ही  नहीं  बना  सकेंगे  बल्कि  इस  देश  के

 अन्दर  जो  छोटी  511.0  झ्रावारा  नदियां  हैं  चाहे  वह  पंजाब की  घग्गर  चाहे  वह  बिहार की  छोटी

 छोटी  नदियां  हों  प्रौढ़  चाहे  वह  ब्रह्मपुत्र  हो  में  अराज  दावे  के  साथ  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जब

 में  नदियों  का  सवाल  करता  हूं  तब  में  यह  समझता  हूं  कि  वह  लोग  जो  कहते  हैं  कि  देवा  के  दो

 प्रोजेक्ट्स इस  देश  का  कल्याण  करते  हैं  वह  देश  की  जनता  के  साथ  बेवफाई  की  बात  करते  हैं  ।  हिन्दु

 स्तान  का  कल्याण  तभी  हो  सकता  है  जब  हिन्दुस्तान  की  श्रावारा:दरिया  जोकि  हिन्दुस्तान के  मेरे
 लोगों  की  न  सिर्फ॑  पुरानी  कमाइयों  को  ही  लूटते  हैं  बल्कि  चरागे  के  लिये  भी  उनके  पैर  दलदल  में  फंसा

 देते  उन  आवारा  नदियों  को  कंट्रोल  किया  जाये  ।  चाह ेवे  घग्गर नदी  चाहे  वह  ब्रह्मपुत्र हो

 चाहे वह  यू०
 पी०

 बिहार
 की

 नदियां  जब  तक  उन  पर  छोटे  छोटे  बांध  बना  कर  किसानों तक

 उनका  पानी  नहीं  पहुंचाया  जा  सकता  है  उस  तक  दो  भाखड़ा  जिसकी  योजना

 की  बहुत  बड़ी  बड़ी  बातें  करते  यह  ठीक  बात  है  कि  जहां  पर  नहर  होती  है  उससे  कुछ  पानी

 पहुंच  जाता  है  तो  थोड़ा  बहुत  उससे  wa  बढ़ता  तो  है  लेकिन  वह  बुनियाद  नहीं  बदलती  बुनियाद

 तब  तक  नहीं  बदलती  है  जब  तक  कि  प्यासी  जमीन  को  मजमूई  तौर  पर  पानी  न  मिले  ।  अब  आप

 देखिये  राजस्थान का  यह  तहसील  महेन्द्रगढ़ व  गुड़गांव  का  रोहतक  भर

 FHC  तहसील के  उस  इलाके  के  प्रकार  जो  यह  नहर  चली  अराज  के  भगीरथ ों ने  उसके

 दर्शन  दिखा  कर  पंडे  बन  कर  टैक्सों  द्वारा  उन  गरीबों  का  खन  चसना  शरू  कर  दिया  लेकिन  पानी  उस

 जमीन  के  ग्रन्थ  नहीं  लगा  कौर  नीचे  से  लगा  कर  ऊपर  तक  रीति  नीति  एक  तरीके  से  चल  *ही  है  ।

 तो  में  ग्रुप से  कर  रहा  था  कि  उस  नहर  को  यह  जितनी  आवारा  नदियां  हैं  उन  पर  बांध  बाघ

 कर
 भारत  की  प्यासी  जमीन  को  पानी  पहुंचाया  जाय

 ।
 जब  में  पानी  पहुंचाने की  बात  करता  हूं  तो

 उसी  के  साथ  में  श्राप  की  खिदमत  में  यह  भी  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  तरीके  से  दो

 व्यक्तियों  के  उठने  से  इस  देश  के  भ्रमर  यह  बांधों  का  काम  नहीं  चलेगा  ।  उसके  लिये  इस  देश  की

 मजमूई  जनता  को  उठाना  है  उसके  लिये  हमे  यह  ठेकेदारी  सिस्टम  खत्म  करना  पड़ेगा  |

 ग्राजकंल  क्या  हालत  है
 ?

 एक  बांध  बांधा  गया  लेकिन  उस  बांध  के  मंदर  लुटेरा वर्ग  करोडों

 रुपया  जनता  का  लूट  कर  खा  गया  ।  जैसे  कि  भाखड़ा नहर  की  मिसाल  ले  लीजिये  ।  कभी

 उस  का  चैनल  टूट  जाता  है  तो  कभी  उस  का  साईकल  टूट  जाता  सीमेंट की

 जगह  मिट्टी लगी  रहती  wa  जनता  के  साथ  इतना  विश्वासघात  हो  तब  जनता  के  इन्दर

 उठने
 के

 लिये
 शक्ति  नहीं  जाती  कौर  उसका  मन  aah  उठता  है  प्रौढ़  वह  आगे  को  नहीं  चलती  है  ।

 इसलिये  प्यार  इस  देश  की  जनता  को  इन  बांधों  की  तरफ  उठाना  है  तो  इस  महकमे  से  भ्रष्टाचार
 को

 हटा  देना  चहिए
 |

 आजकल  गांवों  में  एक  प्राम  मसल  मशहूर  है  कि  रिश्वत  गई  परमात्मा  के  पास

 झर
 कहने  लगी  भगवान हम  कहां  हमें तो  कहीं  रहने ही  नहीं  देते  तो  भगवान  ने  कह  दिया

 कि
 जाओ  प्रौढ़  महकमा  नहर

 के
 भ्रंश  बढ़  जा  |  वहां  से  तुम्हें  कोई  निकालने  वाला  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हराकर  |  यह  अलग  बात  हैं
 ।
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 श्री  बागड़ी  :  अलग  बात  नहों  इस  विभाग  में  जो  भ्रष्टाचार  hat  gars  उसकी
 बाबत

 मैं  सदन  को  रहा हूं  ।  इरीगेशन  के  ग्रेटर  यह  भ्रष्टाचार  एक  बहुत  बड़ा  अंग  है  जोकि

 इस  मुहकमा  नहर  को  ग्राम  बढ़ाने  के  बजे  पीछें  डा
 जता  है  |

 में  ड्राप  से  भ्रम  करना  चाहता हूं  कि  नहर  पानी  है  लेकिन  अगर  किसान  की  एक  बीघा  जमीन

 पाती  लगाया  नहों  एक  किले  के  अंदर  भ्र  पटवारी  अगर  १४  किले  के  अन्दर  उस  पाती  को  लगा

 gut  बतला  दे  तो  वह  किसान  झ  ना  अन्न  ah Tai  नहीं  कर  सकता  ।  वह  पानी  उसके  लिये  क़यामत  नहीं

 एक  जहमत  बन  जाती है  |  ड्त [लिये  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इसका  झा परेशन  किया  जाय  ale  इस

 महकमे  के  भ्रष्टाचार  को  खत्म  किया  जाय  |  यह  जो  परमिट  सिस्टम  चल  रहा  है  कौर  इस  वे
 Kae

 सिस्टम  ने  समाज  को  जजेरीभूत  कर  दिया  है  इस  महकमे  को  तबाही  के  मुंह  में  डाल  दिया  है

 उसको  खत्म  करना  |

 नहर  बनती  है  तो  उसके  लिये  किसानों  से  उसका  टैक्स  लिया  जाता  है  ।  इस  देश  के  अन्दर  जब

 भाखड़ा  नहर  बनी  तो  उसका  पिता  सैंटर  से  लिया  सैंटर  से  सारी  हैल्प  ली  गई  लेकिन  जब  उसके

 पानी  के  तकसीम  करने  की  बात  तब  यह  जो  भूखा  दौर  दलित  इलाका  हिसार  शरर  राजस्थान

 का  था  उसको  पानी  नहीं  दिया  जा  सका  ae  उघर  पंजाबी  स्पीकिंग  इलाकेਂ  कीਂ  तरफ  दे  दिया

 गया  जहां  कि  सेम से  कौर भी  तबाही  slat  जा रही है  ।

 सरकार की  गलत  नीति  का परिणाम  यह हुजरा कि  लेने  के  देने  पड़  गये  बजाय लाभ  के  हानि

 हो  गई  ।  अगर  किसी  बीमार  झ्रादमी  को  घी  दिया  तो  वहू  उसके  लिये  जहर  बने  जायेगा  ।

 अगर  मिनिस्टर  साहब  को  हष्ट-पुष्ट  भोजन  दिया  तो  वह  चन्द  दिनों  में  बीमार  पड़  जायेंगे  |

 इसलिये  यह  जरूरी  है  कि  आदमी  को  वहीं  चीज  दी  जिस  को  वह  हज्म  कर  सके  ।  किसी

 इलाक़े  को  जिस  चीज  की  जरूरत  जरगर  वह  उस  को  मु  हैया  की  तो  वह  उस  के  fat  अमृत

 का  काम  देगी  ।  ऐसा  न  करने  पर  फा  इसे  की  बजाय  नुकसान  होगा  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि

 नहर के  महकमे से  भ्रष्टाचार  को  खत्म  किया  जाये  श्र  सूखे  इलाकों  को  पानी  देने  का  प्रबन्ध

 किया  जाये  ।

 जहां  तक  बिजली  का  ata  बिजली  tae  के  राज  में  भी  लेकिन  उसका  उपयोग  बहुत

 ऊंचे  स्तर  पर  किया  जाता
 था  |

 इत बारे में  तरक्की  यह  हुई कि  जहां  लकड़ी  या  से  काम  लिया

 जाता  वहां  तब  बिजली के  बल्ब  झर  ट्यूब्स  लग  लेकिन मैं  यह  कहना  चाहता g  कि  इं  पसे

 देश की  मजमूई  तरक्की  नहों हई  है  ।  जरगर  देश  को  उठाने  के  लियें  बिजली  से  काम  लेना  तो  ग्रामों
 में  टयूब-वेल्ज  लगाए  जाने  तोपें  श्र

 खे  तो  में  पानी  पहुंचाने  के  लिये  पम्प्स  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  ।  अगर  बिलों
 का

 पेश्तर  हिस्सा  किसानों के  काम  के  लिये  जुटाया  तभी  यह  देश

 जीवित  रह  सकता  मगर  बिजली
 को

 ऐयाशी  के  साधन  जुटाने  के  बड़े बड़े  अफसरों  के  बंगलों

 को  एयर-कन्डिशनर  करने  के  लिये  are  बड़ी  बड़ी  आरामगाहों में  इस  किस्म  की  सहूलियतें  पहुंचाने
 के  लिये  काम

 में  लाया
 तो

 इससे  देश  की  उन्नति  और  विकास नहीं  होगा  ।  बल्कि यह  देश
 की  तबाही  का  पेश-जमा  होगा  |  वक्‍त की

 की  नजाकत  को  समझते  हुए  पानी  शौर  बिजली  का
 इस्तेमाल

 भारत  के
 भ्रन्नदाताश्रों

 को  उठाने के  लिये  नहीं  किया  जायगा  ह  इस  बात  का  भय  है  कि  इस
 देश

 में
 बगावत  के

 शोले  भड़केंगी  और यह  देश  बर्बादी  तौर  तबाही के  रास्ते पर  जायेगा  ।

 Pattee  यशोदा  रेड्डी  :  माननीय  मंत्री ने  आज  सुबह  बड़ी  स्पष्टता  से  स्वीकार

 किया
 है  कि

 दो  योजनायें
 के  दौरान

 ३७५.
 ६

 लाख  एकड़  भूमि की  सिंचाई  क्षमता  पैदा  हुई  है
 लेकिन

 कई
 कारणों

 से  उसका  पूरा-पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  है  कौर  बहुत ही  शीघ्र  किया  भी

 नाभा
 नहीं जा  सकेगा ।  मं

 उसका  एक  कारण  बताती  हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 श्रनदानों की  मांगें १  १८८४  ROX

 कई  राज्यों  में  किसानों  से  नहरें  खोदने  के  लिये  कहा  जाता  जो  के  अपनी  श्रमिक  दशा  के

 कारण  करने  में  समय  नहीं  होते  ऐसी  हालत  में  राज्य  सरकारों  को  किसानो  के  खेतों  तक  नहर

 तयार  करानी  चाहिये  |

 मेरा  दूसरा  सुझाव यह  है  कि  सिचाई के  लिये  बनने  वाले  बांधों को  केवल  जल  संचित  करने  के
 लिये  ही  बल्कि  बाढ़  से  रक्षा  के  प्रयोजन  से  बनाना  चाहिये  |  थोड़ा  कौर  व्यय  बाघों  की

 दीवारें  कुड  प्रौर  ऊंचा  उठवाकर  यह  किया  जा  सकता  है  ।

 सरकार ने  प्रभाव  ग्रस्त  क्षेत्रों को  छोटी  कौर  मध्यम  दर्जे  की  fears  पा  रियोजनाश्रों  में  यथेष्ट

 सूचि  नहीं  दिखाई  है  ।  मैं  झपके  सामने  भ्रनन्तपुर  कौर  बेलारी  जसे

 अभावग्रस्त  क्षेत्रों  की  बात  रखती हूँ  ।  भारत  में  एसे  कई  अन्य  प्रदेश  मौजूद  हैं  ।

 § Fo}  के  भारतीय  सिंचाई  ara  ने  लिखा  था  कि  wera  सामान्यतया  उन्हीं  इलाकों  मैं

 अधिक  पड़ते  हूँ  जहां  सामान्यतया  ग्रोवर  वर्षा  नहीं  होती  शर  यदि  किसी अर  देश  में  बार-बार  प्राप्त

 से  कम  वर्षा  हो  तो  वहां  सिचाई  संबंधी  निर्माण  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।

 १८७८  के  भारतीय  wera  way ने  लिखो  था  कि  सुखा  उन्हीं  क्षत्रों में  अधिक  पड़ता है

 जहां  असत  वर्षा २०  से  ३५  इंच  तक  पड़ती  है  ।

 १९५१  के  जनगणना  प्रतिवेदन में  भी  यदि  कहा  गया
 था

 मेरे  राज्य  जर्फे  आठों  जिले  इसी  श्रेणी  में  कराते  हैं  ।  मैने  @sky  से  १९३१  ५७  वर्षों

 केਂ  भ्रांकड़े  देखें  gate  उनका  विश्लेषण  किया  है  ।  ५७  वर्षों  के  दौरान  इन  जिलों  में  पक्षी  ग-परिश्रमी

 मानसून न  आने  के  कारण  १२  बार  सनौर  उत्तर  पालिका  मानसन न न  के  कारण  २४  बार

 अकाल  पड़ा है  |

 अनन्तपुर  श्र  कुड्डुप्पा  के  कुछ  भागों में  १६२०  में  भी  अकाल  की

 स्थिति  पे
 १९२४  में  वहां  दूसरा  परकाल  पाया  eevee Fay में  भी  ग्र काल  को  स्थिति

 पैदा हो  गई  थी  ।

 fray  at  वर्षो  से  यही  क्रम  चलता  झरा  रहा है  ।

 जिस  जनता  को  दो  जू  त  भर  पेट  भोजन  भी  नहीं  सिल  उनको  बहु-प्रयोजनीय

 जोरों  से  कोई  लाभ  नहों  ।  प्रौढ़  जब  तक  इन  पिछड़े  ञ  प्रदेशों  की  are  ध्यान  नहों  दिया  तब

 तक  देश  की  प्रगति  नहीं  हो  सकेगी  ।  सरकार  को  उनकी  कौर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  |

 उस  क्षेत्र  में  एक.गांव  है  उसके  नाम  का  शरथ  ही  यह  है  कि  बिना  पानी

 वाला  गांव  |

 ऐसे  प्रदेशों  में  प्राथमिक  स्थायित्व  पैदा  करने  के  लिये  पहले  छोटी-छोटी  परियोजनाओं  चालू
 की  जानी  चाहिये  ।  उसके  लिये  खाद्य  मंत्रालय  श्र  सिचाई  मंत्रालय में  अधिक  सरकाये  होना

 चाहिय े।

 mae  सहायता  देने  से  गरीब  किसानों  का  कोई  लाभ  नहीं  हो  पाता  ।  वह  लालफीताशाही
 में  ही  खत्म  हो  जाती  किसानों  को  ऐसे  ऋण  दिये  जाने  चाहिये  जिनकी  अदायगी  किस्तों  में

 at  ।

 गांवों  की  झ्राथिक  ददा  सुधारने के  लिये  वहां  लघु  उद्योग  खड़े  कि
 :

 जाने  चाहिये  ।  अकाल

 ौर  बाढ़-प्रीत  क्षेत्रों
 में  फसलों के  की  योजना  चालू

 की
 जानी  चाहिये  ।
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 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  शक  उपाध्यक्ष  इस  में  कोई  दशक  नहीं  है  कि

 सिचाई  कौर  बिजली  को  सुविधायें  लोगों  को  उपलब्ध  करने
 में  कुछ  काम  हुम  है  ।  लेकिन  मुझे

 अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  डेम  कम्पलीट  हो  जाने  के  बाद  जो दूसरे  काम  होते  हैं उनको  करने

 तथा  उनका  डिबलेपमेंट करने  बहुत  ध्यान  दिया  जाता  है
 ।  मैँ  जहां से  पाया  हूं  वह

 तुंगभद्रा  श्राजेक्ट का  एरिया  है  ।  इस  योजना का  उद्घाटन  हुए  सात  साल  हो  गये  हैं  ।  यह  जो रिपोर्ट

 इसमें  लिखा है  कि  wie  प्रदेश में  २,६९,७२५  शौर  मैसुर  में  \9, 80, 480  एकड़  क्षत्रों
 को

 सिचाई
 सुविधायें  मिलेगी

 |  मंजूर  की
 गई

 योजना
 के  अ्रतुसार  १,०८,०००

 किलोवाट
 विद्युत  पैदा

 होगी  |  सात  साल  इस  डैम  को  खत्म  हुए  हो  गये  हैं  लेकिन  फिर भी  ate  प्रदेश
 में

 fas

 १,२०,०००  एकड़  की  सिचाई  ara  कथनानुसार  हुई  है  मैसूर  में  प्राय  कहते  हैं
 कि  २,३०,०००

 एकड़ में  सिचाई  की  सुविधायें  उपलब्ध  हुई  हें  ।  लेकिन  उपाध्यक्ष  में  इन  fart  को

 चैलेंज  करता  हूं
 ।  लैफ्ट  बैंक  कैनाल  ६५  मील तक  बना ली  गई  है

 ।  इस  पानी
 को

 नहर  में  बहा
 कर

 नालों  में  जाता  जिन  फिल्मी  को  पानी  दिया  जाता  है  उनका
 फिजीकल  एसेसमेंट

 किया  जाए  ait  एक्चुउडु,ल  तरीके  से  देखा  जाय  तो  यह  फ़िगर  श्र  भी  कम  होगी  ।  पहले से  ही
 जो  नहर थो

 ग्रोवर  उसक  जरिये  से  जो  पानी  सप्लाई  करता  उसको  छोडकर  जो

 लेसमेंट
 का  काम  यह  बहुत ही  कम  हुमा  यह  बात  निश्चित  तौर पर  कह  |

 a  माननीय  मंत्री  जी
 से

 प्रार्थना  करता हूं  किफिजिकल  तौर  पर  इसका  एसेसमेंट  करके  इस  काम

 में  तेजी  लाई  जाये  ।

 आपने  लोकलाइजेशन  को
 इंट्रोड्यूस  किया  ।

 श्राप  किसान
 सें  कहते  हैं  कि  अगर

 वह  गन्ना  पेलता  गन्ना  बोता  तो  हर  साल  उसको  मजबूरन  ऐसा  करना  पड़ेगा
 और  साथ

 ही  हर  उसी  पर  घाना  भी  उसको  बोना  पड़ेगा  ।'
 यह

 जो  एक्सरसाइज  की

 जा  रही  यह  खत्म  होनी  चाहिये  ।  उसको  पूरी  छट  होनी  चाहिये  कि  वह  जो  चीज  चाहे  बोए
 साथ  ही  साथ  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  लेंड रेवन्यू  की  जो  दर  रखी  गई  vq.  रुपये

 फी  एकड

 गन्ने  की  इसको  खत्म  किया  जाय  कौर  जो  2V  रुपये  कौर  aR  रुपये  धान की  रखी  गई  उसको

 कम  किया  जाये  ।  लोकलाइजेशन  स्कीम  से  जो  अशान्ति  कल्टीवेट्जं  में  फैली  हुई  इसको  दूर  करने

 के  लिय  orca  चाहिये  कि  इस  स्कीम को  श्राप  रिवाइज  करें  ।

 चूंकि  समय  ज्यादा
 नहीं  दिया गया  इस  वास्ते  मैँ  आपके  सामने  प्वाइंट्स को  ही  रख

 सकता हूं
 ।  कौर  उन्हीं को  रखूंगा  ।  मिनिस्टर  श्राफ  स्टेट  साहब ने  कहा  हैं कि  जो  झगड़े

 मल्टीपर्पज  fat  के  बारे  में  उनको  झ्रापस  में  मिल  बैठ  कर  तय  कर  लिया  जाना  चाहियें  ।  मैं  इसका

 समर्थन  करता हूं  ।  लेकिन  झ्र गर  वैसा  नहों  सके तो  जो  वाटर  एण्ड  पावर  कमीशन है  उसके
 जरिये  इन  झगड़ों  का  निपटारा  होना  मुश्किल  है  ।  गुलाटी  कमिशन  को  प्वाइंट  किया  गया

 उसको  प्वाइंट  करने
 के

 लिय  आपको  बधाई  देता हूं  अर  चाहता  हूं  कि  वह  इम्पा  ल  तरीके  से

 इसको  इंवेस्टीगेशन  करे  ।  मेँ  नहीं  चाहता कि  किसी  प्रांत  को  मजबूर  होना  पड़े  ग्रोवर  इसकी

 जाए  कि  लीगल  प्रोटेक्शन  सीक  करने  के  लिये  उसको  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाना  पड़े  या  तुंगभद्रा  के

 ट्यूदानल  के  लिए  लड़ना  पड़े  ।

 में  मैसूर का  केस
 माननीय  सदस्यों

 के
 सामने  रखना  चाहता हूं  ।  मैं  इतने  कम  समय  में  केस

 तो  नहीं  रख  सकता
 लेकिन

 चन्द  बातें  अवश्य  कहना  चाहता हूं  ।  कृष्णा  और  गोदावरी के  बारे
 मे  जो

 डिस्पयूट  है  इसके  बारे  में  जो--एग्रीमेंट  १९४१  में  किया  गया  था  श्र  जिसका  जिक्र  इस

 हाउस में
 मी  हुनर  वहू  सिफ  इस  किया  गया  था  कि  कौन  कौन  सी  प्राजेक्टस  को  शामिल

 किया  जाये  ।  वह
 एक  टेंटिटिवं  प्रोग्राम  तय  करने  के  लिये  कान्फ्रेंस  हुई  थी  वहं  डिटेल्स  तरीके पर

 पानी  की  तकसीम  करने
 के

 बारे
 में

 arta  बुलाई  नहीं  गई  थी  ।  इसलिये मैं  wa  साहब
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 इख्तलाफ  रखता हूं  उससे  जो  बात  उन्होंने  कही  ।  इंडिपेंडेंट  कमेटी  की  जरूर  sae में  राना

 चाहिये  ।  जो  यह  कहा  गया  है  कि  सेंट्रल  वाटर  एंड  पावर  कमिशन के  ऊपर  इसको  छोड़  दिया  जाये

 इसको  में  मानने के  लिये  तैयार  नहों  माथुर  साहब  ने  बताया है  कि  हर  एक  प्रांत का  एक

 एक  am  इंजीनियर  रोटेशन में  उसमें  प्राता  है  ौर  उसका  बरसर  जरूर  है  ।  इंडिपेंडेंट

 पालिसी  चाक  ट्राउट  करने  से  जो  मुश्किल है  वहू  बिल्कुल दूर  नहीं हो  पाती  है  ।  इसलिये  मैं  aah

 सामने  मैसूर का  केस
 रखना  चाहता हूं

 ।  कृष्णा  बेसिन
 के

 अन्दर  जो  एरिया  वह इस  प्रकार

 a

 वर्ग  मील  में  प्रतिशत  मात्रा

 विस्तार
 ाणला

 २६.  २६. ५४. महा  राष्ट्र

 के मैसूर  SE  €
 as  CES

 आन्ध्र  प्रदेश  रप  २५८ . '9
 नला

 कृष्णा  बेसिन  में  aa  कृषि-योग्य  क्षेत्र  ५  करोड़  एकड़  है  जो  इस

 प्रकार  बंटा  हुआ  है

 ~
 प्रतिशत  मात्रा लाख  एकड
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 था

 मैं  मैसूर  सरकार  के  एक
 ज्ञापन
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 श्रमिकों

 यह  आंकड़े  बता  रहा  gi
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 शिवमूर्ति  स्वामी

 इन  भ्रांकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  कृष्णा  नदी
 के

 बेसिन  में  सर्वाधिक  अंशदान  मैसूर का  ही  है  ।

 इसलिये  उसके जल  पर  भी  उसका  सर्वाधिक  अधिकार  जो
 (6

 ‘sig  ly  से

 किसी

 कदर
 कम  नहीं  बैठता  ।

 थ

 यह  जो  ७०७  दिये
 गये  हैं  मैसूर  गवर्नमेंट की

 तरफ
 से  वे  केन्द्रीय  सरकार  की

 ह
 सव  पर  आधारित

 उसी  तरह  से  मैँ  चाहता  हूं  कि  हर  एक प्रदेश  के  भेमोरेन्डम

 को  देखा  जाये  ।
 इसके  एक  geese  कमिशन

 की
 जरूरत  थी  कौर  इस

 केन्द्रीय  मंत्रालय  ने  जोयह  काम  किया  है  वह  बिलकूल  ठीक  है  ।  में  ara

 fe  जल्द  से  जल्द  उस  की  fear  झा  जायगी  ।  हो  सकता  इस  से  aaa  के  दौरान  में
 ग

 ही  शुभ्रा  जायेंगी  ।

 म॑  कहना  चाहता हूं  कि  मसूर  में  जो
 पावर

 की
 कमी  है  उसके  लिये  श्राप  फारेन

 का  मुत्ताहिदा कर  के  जो  इक्विपमेंट  वह  माँगना  चाहते  हैं  उसकी  सुविधा  दें

 ‘  इस  मंत्रालय  की  लोकलाइजेशन  स्कीम
 है  वह  aga  खराब  है

 कल्टिवे
 ह
 tee  के  भी  खिलाफ  इसलिये  उसको  जल्द  से  जल्द  खत्म  कर  के  फील

 न ्चनेहस  का  काम  शुरू  कर  दिया जाय  तुंगभद्रा के
 डे  वे लप मेंट  की  कौर  काफी

 तवज्जह
 थ  ही  जाये  जो  कि  आजकल  स्टैन्डस्टिल  हो  गया  है  |

 ;
 yar  शिवाजी  राव  देशमुख  )

 कोयना  परियोजना  की  प्रगति  के

 में  सिचाई  दौर  विद्युत  मंत्री
 को

 बनाई  देता  हूं  ।  प्रथम  अवस्था  के  उस

 जायेंगी  ।

 काम  आरम्भ हो
 है  ।  उस  से

 हमें
 ६०,०००

 किलोवाट  विद्युत् मित मित

 फिर  भी  माननीय मंत्री  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इस  से  महाराष्ट्र
 अं

 इसलिये  faa पश्चिम-भारत  की  विद्युत की  मांग
 की  य्रधिक  पूर्ति  नहीं  हो  पायेंगी  ।

 ax
 विद्युत

 को  कोयना  परियोजना  की  द्वितीय  अवस्था
 की  पूति  के  प्रदान  पर  भी

 सहानुभूति  पुर्वक  विचार  करना  |

 कोयना  जल-विद्युतीय  परियोजना
 के

 आदश  है  ।  महाराष्ट्र की  विद्युत
 सम्बन्धी  श्रावश्यकताग्रों  को  हमें  इस  से  देखना  चाहिये  उनकी  पूर्ति  करना

 जनता  के  रोटी  जुटाना  है  |

 हमें  एक  नदी  का  जल  उस  के
 बेसिन

 से  दूसरी  नदी
 के

 बेसिन  की  wk  तब  क

 हीं  ले  जाना  चाहिये  जब  तक  वह  राष्ट्रीय  हित  में  न  ।  इसी
 दृष्ट

 से  कोयल

 परियोजना  की  द्वितीय  अवस्था  के  लिये  अधिक  जल  जुटाया  जाना  चाहिये  ह

 कहां  गया  है  कि  महाराष्ट्र  की  कुल  संस्थापित  विद्युतीय  क्षमता  का  नम्बर  fee

 बंगाल  घौर  बिहार  केबाद ही  जाता  है  ।  लेकिन  मेरा ख्याल  है  कि  महाराष्ट्र के  पास
 .

 १,१००  गांवों  के  विद्युतीकरण  के
 केवल  ८  करोड़  रुपये  जब  कि  मद्रास

 सिचाई YX, Xoo  गांवों के  विद्युतीकरण के  लिये  ३०  करोड़  aa  दिये  गये

 विद्युत  मंत्रालय
 को  महाराष्ट्र  के  देहातों  के  विद्युतीकरण  के  कार्यक्रम  पर  सहा  ifs

 पर्व
 क

 विचार  करना  चाहिये  ।  यदि  संभव  हो  तो  महाराष्ट्र का  कुछ
 दिया

 ।
 जाये

 क  नि  सट  सट

 ण  स
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 mat  राज्यीय  जल-विवादों  क  इतनों  झ्रासानों  से  नहीं  निबटाया जा  सकता  जितना

 कि  डा०  Fo  ल०  राव  सोचते  REX  का  समझौता  करने के  कितना  बड़ा  सम्मेलन

 किया  गया  था  ।  लेकिन  उस  से  भी  कोई  स्थायी  निष्कर्ष  नहीं  निकल  पाया  था  |  उस  म॑

 उड़ीसा  जैसे  राज्य  को  बुलाया भी  नहीं  गया  था  ।  मसूर  राज्य  उस  समझौते
 से

 सहमत

 जा नहीं  gar  था  |  इसलिये  नैतिक  mar पर  उसका  सेन  नहीं  किया

 सकता  |

 wa  मंत्रालय  ने  इस  दिशा  एक  बड़ा  सही  क़दम  उठाया  है  सम्बन्धित  सामग्री

 इकट्ठी  करने के  लिये  avatar  की  नियमित  केरूप  गलाटी  आयोग  को  समुचित

 महत्व  दिया  चाहिये  ।  पूरी  सामग्री  संग्रह  पुरी  जानकारी  जुटाने  की  बड़ी  ही

 थी  ।

 बैं धा निक  दृष्टि  से  भी  नदी  उद्गम के  पास  वाले  राज्यों  का  नदी  के  जल  पर  अधिक

 रहता  ।  इस  आधार  पर  महाराष्ट्र के  अधिकार  को  वरीयता  दी  जानी

 चाहिये  |

 समूचे देश  में  महा  राष्ट्र की  सिंचाई  क्षमता  सब  से  कम  वहां  ६  प्रतिशत  से  afr

 सिंचाई  नहीं  है  ।  यदि  सभी  सिंचाई  योजनाश्रों को  कार्यान्वित  भी  कर  दिया  जाये  तो

 भी  महाराष्ट्र  में  १७.  ६  प्रतिशत  से  अधिक  सिंचाई  भूमिका  सिंचाई  सुविधायें
 नहीं  जुट

 पायेंगी  ।  फिरभी  उसे  तटीय  योजना  में  के  वल  9X  करोड़  मंजर  किये  गये थे  ।

 जब  fe  उसकी  आवश्यकता  १२००  करोड़  की  बैठती  है  |

 माननीय  मंत्री  का  यह  कथन  सही  नहीं  है  कि  मराठवाड़ा  की  सिंचाई  योजना

 के  लिये  २६  करोड़  रुपय  मंजूर  किय  है  ।  आज  मराठवाड़ा में  कल  कमी  के

 सभी  योजनाकारो ंके  लक्ष्य  को  मिलाकर प्रतिशत  से  भ्रमित  सिचाई  नहीं  हो  पाती  ।

 भी  उस  को  सिंचाई  परियोजनाय्रों  पर  १४  करोड़  eat  नहीं

 gr  है  ।  तृतीय  योजना  में  उसे  उचित  महत्व  नहीं  दियागया  है  ।

 मेरा  भ्रत्ूरोध  है  कि  मंत्रालय  मराठवाड़ा  को  शभ्रावश्यकताश्रों  पर  अधिक

 ufo  gan  विचार  कर े।

 महोदय  माननीय  मंत्री ।

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (  हाफ़िज  मुहम्मद  इब्राहीम )
 द  माननीय

 सदस्यों  ने  इस  मंत्रालय  के  काम  में
 बड़ी  दिलचस्पी  दिखाई  है  |  इसलिये  में  उनका

 द
 प्रभारी  हूं  ।  राज  सुबह  कछ  प्रश्न  उठाये  गये  थे  |

 श्री  हनुमन्तया  न  इस  के  बा रेमे कहा  था  fe  वह  अपने  वचन  के  अनुसार  faa

 केन्द्रों
 के  भ्रावश्यक  उपकरण  हमारे देवा  को  नहीं  दे  रहा  है  ।  उनकी  सुचना

 ग़लत  श्रमी  उसकी  बात  जारी  है  ।  उसका कोई  परिणाम  निकलने पर  ही  हम  देखेंगे  कि

 स्थिति  होती है  ।

 माननीय  मित्र  ने  गुल/टी  अयोग  के  बारे  में  कहा  कि  वह  जरूरत  से  ज्यादा  समय

 लगा  रहा  है  ।  आयोग पर  ऐसा  कोई  आरोप  लगाया जा  सकता  है  |  उसका  काम  दो

 नदियों
 के  जल

 की

 मात्रा  का  पता
 लगाना  है  ।  उसके  लिये  va  से

 gent  रिका  देखने

 मिल  प्रंप्रेजी  में
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 मुहम्मद

 पड़ेंगे  wt  राज्यों  से  भी  कछ  सुचना  संग्रह  करनी  पड़ेगी  ।  राज्यों  ने  उसे  समय  पर

 तथ्य  नहीं  जुटाये थे  ।

 श्री  हनुमन्तेया
 ।  मेने  यह  कहा  था  कि  आयोग

 के
 सभापति  को  दूसरा  काम  नहीं

 सौंपना  चाहिये  ।  तब  उनको  शिष्टमंडल  में  नहीं  भेजना  चाहिये  था  ।

 वह  मास्को  या  किसी  शून्य  स्थान  पर  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाग  लेने

 के  fat  भेजे  गये  थे

 हाफ़िज  मुहम्मद  इब्राहीम :  कुछ  दिनों  के  शायद  भारत  से  बाहर  गये

 हों  ।  यदि  ज्यादादिन  के  गये  होते  तो  मुझे  उसकी  सूचना  अवश्य  मिलती
 ।  मुझे

 उसके  बारे  में  कछ  मालूम  नहीं  है  |

 तथ्य  को  बात यह  है  कि  राज्यों  से  भ्रपेक्षित  सामग्री
 न

 मिलने  के  कारण  गुलाटी  झ्रायोग

 अपना  काम  समय  पर  पूरा  नहीं  कर  पाया  था  |

 राज्यों के  पास  तो  रिकार्ड थे  राज्यों ने  समय  पर  आयोग  केपास  नहीं  भेज े।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथर  ने  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  की  कुछ  नियुक्तियों  के

 बारे  में  कहा  ।  उनको  शायद  यह  नहीं  मालूम  कि सरकार  तो  एक  भी  नियुक्ति

 नहीं  करती  ।  नियुक्तियां  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वाराकी  जाती  उम्मीदवारों  के

 नाम  उन  के  पास  भेज  दिये  जाते  हैऔर  वे  ही  चुनाव  करते  इसलिये  माननीय

 सदस्य  की  शिकायत  निराधार  है  |

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  ने  जो  सुझाव  दिये  मैं  चाहता हूं  कि  में  उन  से  इस  बारे

 में  बातचीत  कर  लूं  दौर  उसके  बाद  ही  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचूं  ।

 यह  कहा  गया है  कि  श्रीराम  में  ऐसे  बांध  बनाये  जायें कि  उनमें  पानी  निकलने के

 लिये  रास्ता  भी  रहे  शर  वह  पानी  सिंचाई  के  लिये  काम  में  लाया  जाये  ।  मैं  यह  बताना

 चाहुंगा  कि  वहां  ऐसा  ही  किया  जा  रहा  हैं  ।

 जहां  तक  भूमि  के  कटाव  की  बात  है  वह  पंजाब  में  ही  अधिक  होता  है  ।  wer  दूसरे

 राज्यों में  यह  बात  नहीं है
 ।

 में  वहां  ६  योजनाएं  चालू  की  मई  थीं  ।  ये  योजनाएं
 इसलिये  शुरु  हुई  थीं  कि

 इंजीनियर
 लोग  यह  देख  सकें  कि  जहां  भूमिका  संरक्षण  जाना

 हैं  वहां  क्या
 प्रौढ़

 दूसरे  तरीके  प्रपनाये  जा  सकते  हैं  ।  और  जब  तक  यह  बात  मालूम  नहीं

 हो  जाती
 तब  तक

 काम  art  नहीं  बढ़  सकता  |  भूमि  कटाव  के  कारण  हर  जगह  AAT  ATT

 होते  सब  जगह  एक  ही  उपाय  या  तरीका  काम  नहीं  कर  सकता |  प्रत: यह मालूम यह  मालूम  करना

 आवश्यक  है  कि  किस  भाग  में  भूमि  के  कटाव  के  क्या  करना  होगा  ।  इस  बात  का

 धता  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  चलेगा  wie  उसके  बाद  ही  काम  आगे  बढ़ेगा  ।

 जहां  तक  बाढ़  की  बात  है  ।  केरल  राज्य  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  केਂ

 दौरान  में  ३२  लाख  रुपयों  की  मांग  की  है  ।  we  यह  राशि  उनको  दे  दी  गई  है  ।

 तीसरी  योजना में  उन्होंने  ६१  लाख  रुपये  की  मांग  की  है  ।  ate  यह  राशि  उनके  लिये a

 कर
 दी  गई  है

 ।  एक
 समस्या  समुद्र  द्वारा  किये  जाने  वाले  कटाव  की

 भी  ह्

 मूल  भ्ंप्रेजी में में
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 शर  इसके  बाद  लिये  तीसरीਂ  योजना  में  केरल  के  लिये  ३६०  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।

 दामोदर  घाटी  परियोजना  के  बारे में  एक  समिति  की  स्थापना  कर  दी  गई  है  और  वह

 समिति  इस  सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  कर  रही  है  ।  जब  तक  उस  समिति  का  प्रतिवेदन

 नहीं  श्री  जाता  तब  तक  इस  बारे  मे  यहां  कुछ  कहना  ठीक  नहीं  होगा
 |

 उड़ीसा  में  करायी  हुई  बाढ़  के  बारे  में  वहां  की  सरकार  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 वह  समिति  इस  बारे  मे  कुछ  कार्य  कर  रही  है  ।  उसके  प्रतिवेदन  को  प्रतीक्षा  है  ।

 इस  बारे  में  wa  कुछ  कहना  ठीक  नहीं  हैं  ।

 वैसे  तो  सभी  राज्यों  में  विद्युत  की  कमी  है  किन्तु  ग्राहक  पश्चिमी  बंगाल

 र  दामोदर  घाटी  वाले  क्षेत्र  में  विद्युत  की  बहुत  कमी  है  ।  इसकी  पूर्ति के  लिये  १०  किलोवाट

 के  पैकेज  टैस्ट  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  सवाल  यह  नहीं  है  कि  विद्युत  के  लिये  को  धन  दिया  जायेगा

 बल्कि  बात  तो  यह  है  कि  यह  धन  परियोजनाओं  में  लगाया  जायेगा  इन  परियोजनाओं  से  जो

 विद्युत  तैयार  होगी  वह  कमी  वाले  क्षेत्रों  की  पूर्ति  के  काम  में  आयेगी  ।

 जहा  तक  झराणविक  शक्ति  की  बात  है  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करूंगा:कि  यह  मेरे  क्षेत्रा
 शिकार  की  बात  नहीं  है  ।  इस  लिये  इस  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  करूंगा  |  मैं  तो  केवल  विद्युत  से  ही

 ही  सम्बन्ध रखता  हूं  ।

 दामोदर  घाटी  परियोजना  के  बारे  में  एक  सचदेव  समिति  की  स्थापना  की  गई  है  बिहार के

 दामोदर  घाटी  परियोजना  क्षेत्र  में  विद्युत  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  इस  समिति  ने  कुछ

 सिफारिशें की  हैं  ate  उसमें  ५  नई  योजनाएं  सम्मिलित  की  गई  हैं  ।  सरकार  ने  उस  पर  विचार

 किया है  ।  इन  पांच  योजनाओं में  से  तीन  योजनाएं  स्वीकृत  कर  ली  गई  है  ।

 जहां  तक  गांवों  में  बिजली  देने  की  बात  है  वह  इतनी  आसान  बात  नहीं  है  जितनी  कि  माननीय

 सदस्य  समझे  हैं  ।  गावों  की  are  कल  जो  स्थिति  है  वहां  आवागमन  के  साधन  तथा  वहां  की  जो

 अर्थिक  स्थिति है  वह  ऐसी  नहीं  हैं  कि  वहां  बिजली  शीघ्र  ही  दी  जाये  वे  लोग  उसका  उपयोग  कर  लें

 यह  बात  दूसरी  है  कि  सब  गावों  की  दशा  में  कुछ  सुधार  हुआ है  ।  गांवों  में  बिजली  देने  के  लिये  काफ़ी

 धन  की  आवश्यकता  पड़ेगी  |  इस  लिये  जब  तक  हमें  यह  मालूम  नहीं  हो  जाता  कि  इसके  लिये  कितना

 धन  निर्धारित  किया  arta  तब  तक  इस  दिशा  में  हम  अग  नहीं  बढ़  सकते  ।  साथ  ही  हमे  इस  बारे  में

 भी  सोचना  होगा  कि  इस  काम  के  लिपे  क्या  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  पहली  योजना  के  शुरू  होने

 के  पहले  ३०००  गांवों  मे  बिजली  थी  प्रौढ़  पहली  योजना  के  बत  में  इन  गांवों  की  संख्या  बढ़  कर

 ७४०० हो  गई
 द्वितीय

 योजना
 बेअंत

 तक  २३,०००  गावों  में  बिजली  पहुंच  चुकी  थी  ।

 गांवों  में  बिजलीਂ  देने  के  लिये  तीसरी  योजना  में  विभिन्न  राज्यों  को  जो  घन  दिया  गया  है  वह

 उन
 राज्यों

 की
 आधिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  दिया  गया  है  ।  प्रौढ़  यह  राशि  उन  राज्यों  को

 केन्द्र  से  ऋण  के  रूप  में  ही  दी  गई  है  ।  कितने  गांवों  को  बिजली  देनी  है  इस  बारे  में  निर्णय  करना  उन
 राज्य  सरकारों  का  ही  है  ।

 दामोदर  घाटी  परियोजना  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  कि  वहां  पानी  की
 दर  अरन्य  स्थानों  की

 अपेक्षा  बहुत  अधिक  हैं  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी है  यह  बहुत  कुछ  ठीक  ही  है  |

 959  (51)  1.81)--6.
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 यह  भी  कहा  गया  है  कि  दामोदर  घाटी  परियोजना  में  काफी  खर्चा  होता  है  ।  लोक  लेखा  समिति

 ने  ae  सुझाव  दिया  है  कि  घाटी  परियोजना  को  इसकी  जांच  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  ।

 समिति  की  नियुक्ति  की  गई  झर  वह  समिति  इस  निर्णय  पर  पहुंची  कि  खर्चा  कोई  अ्रघिक  नहीं हैं  ।

 यही  बात  वहां  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  एवं  किये  जाने  वाले  काम  के  बारे  में  हैं  ।  समिति का  विचार

 है  कि  वहां  की  स्थिति  इस  सम्बन्ध  में  ठीक  है  ।  क्योंकि  समय  समय  पर  स्थिति  बदलती  रहती  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  उस  परियोजना  मे  ae  तक  केवल  चार  बांध  बनाये  गये  हैं  ।  इसके  अ्रलावा  वे

 अब  कोई  बांध  प्रौढ़  नहीं  बना  रहे है  |  इसका  का  रण  यह  है  कि  परिश्रमी  बंगाल  की  यह  राय  हैं  कि  सब  तक
 जो  बांध  बनाये  गये  हैं  हमें  उनके  कार्य  को  देखना  चाहिये  उसके  बाद  ही  ्  बांध  बनाने

 इस  लिये  wa  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  ate  बांध  नहीं  बनाने  फिर  भी  एक

 बांध  बनाने  का  प्रस्ताव  है  प्रौढ़  उस  सम्बन्ध  मे  वहां  की  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय सरकार  के

 बीच  पत्र  व्यवहार  चल  रहा  है  |

 जहां तक  केन्द्रीय  जलविद्युत आयोग  की  बात  है  मेरा  विचार  है  कि  वहां  ठीक  काम  हो  रहा  है  ।

 जहां  तक  उसके  पुनर्गठन  की  बात  हैं  मेरा  निवेदन  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  सुझाव  दिये  जायें मैं  उनकी

 जांच  करूंगा  |  काम  धिक  हो  जाने  के  कारण  उसके  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाकर  चार  कर  दी  गई  है  ।

 काम  की  बढ़ती  हुई  दशा  को  देखते  हुए  इनकी  संख्या  बढ़ाकर  |:  करने  का  विचार  हैं  ।

 दिल्‍ली में विद्युत की में  विद्युत  की  कमी  का
 उल्लेख

 किया  गया है
 ।

 are  कल  दिल्‍ली मे
 ६  ५  किलोवाट  बिजली

 उपलब्ध  है  ।  विद्युत  की  मांग  बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  कौर  हमारे  पास  इतनी  बिजली  नही ंहै  कि  हम

 उस  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूर्ति  कर  सकें  ।  यही  कारण  है  कि  हमने  कुछ  भ्रावेदकों  को  इन्कार कर  दिया

 है  ।  अगस्त  FERR  के
 प्रत

 तक  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हो  जायेगा ।  भाखड़ा  से  हमे  २०,०००  कि०

 वाट
 बिजली

 मिल
 जायेगी  ।  इसमे से  ५,  ०००

 किलोवाट  बिजली  ga  जून  के  तत  तक  ही  मिल

 श्र  इस  प्रकार  हमें  बिजली  के  मामले  मे  कुछ  राहत  हो  जायेगी  ।

 ott  वीरेन्द्र  बहादुर  सिंह  (  राज नन्दगाँव )
 :  मेरी  ae  यह  थी  कि  जब  कभी  भाखड़ा  मंगल

 की  बिजली  फेल  हो  जाती  है
 तो

 दिल्‍ली  की  बत्तियां  नहीं  जलती  |  तब  दिल्‍ली  के  लिये  भ्र लग  इन्तजाम
 क्यों

 न
 किया

 जाय
 ?

 खाली  भाखरा  नंगल  पर  ही  fetes  क्यों  किया  जाय  ?  उस  के  लिये कोई  sen
 थर्मल  cae  हो  सकता

 है
 जिस  से  कि

 यहां की  बत्तियां  जलती  रह  सकें  ।

 श्री  प्रभात  कार  वह  गले  साल  होगा  ।

 हाफिज  मुहम्मद  इब्राहीम  :  में  जनाब के  जरिये  से  अपने  दोस्त की  तवज्जह  दिलाता हूं  कि  अभी

 यहां  यह  जिक्र  किया  गया  था  कि  जितनी  सब  स्टेट्स  हैं  उनकी  तमाम  बिजलियों  को  मिला  कर  क
 कर

 दिया  लेकिन  वह  उसके  खिलाफ़  कह  रहे  हैं  कि  अलग कर  दिया  जाय  ।

 श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :
 उपाध्यक्ष  में

 आपके  द्वारा  सिचाई  मंत्री  महोदय

 का  ध्यान
 एक

 जरूरी  बात
 की

 कौर  खींचना  चाहता  हूं  जो  कि  आपने  अपनी  इस  रिपोर्ट  में  पेन्शन

 भी  किया
 कि

 पाकिस्तान
 की

 कौर  से  यों  तो  कदम  कदम  पर  हिन्दुस्तान  के  रास्ते  मे  तरह  तरह  से
 रोड़े  श्रमिकों

 जाते  लेकिन  जो  श्राप  के  डिपार्टमेंट  से  ताल्लुक  रखने  वाली  चीज  है  ate  बाप  ने

 लिखा
 भी  कि

 पीछे
 जो

 हमारे  पूर्वाचल  में  कुछ  नदियां  हैं  उनके  मुताल्लिक़  हिन्दुस्तान  कौर  पाकिस्तान

 दोनों  के  कमीशनों  की  बराबर  बैठकें  होती  रही  कौर
 आपस  में  तय  किया  गया  कि  दोनों  नदियों  का

 जल  किस  प्रकार  से  इस्तेमाल  किया  जाय ।  इसी  बीच  में
 यह  हो  गया  कि  क्रॉली  बांध के  सम्बन्ध
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 जिसके  वन  जाने  पर  झा साम  के
 मी

 जो  पहाड़ों  का  कुछ  हिस्सा  पानी  के  नीचे  डूब  दोनों  गवर्नमेंटों

 की  कौर  से  एक  सर्वे  चल  रहा  ग्रोवर  जिसके  सम्बन्ध  में  आपने  लिखा  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  दूसरा  मामला  है  कौर  इसका  इस  चर्चा  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं हैं  ।

 att  प्रकाश वीर  में  सवाल  ही  पूछना  चाहता  हूं  शौर  उसकी  पृष्ठभूमि  के  सम्बन्ध

 मे  मैंने  बतलाया  कि  जिस  समय  दोनों  गवर्नमेंट  का  सर्वे चल  रहा  जैसा  कि  आपने अपनी  रिपो

 में  लिखा  पाकिस्तान की  कौर  से  as  को  तोड़ा  गया  कौर  तोड़ने  के  पदचिन्ह  एकतरफा  कार्रवाई
 कर  दी  गई  |  दूसरी  प्रौढ़  मंगला  बांध  का  निर्माण  आरम्भ  हो  गया

 जिसका  सवाल  झ्र भी  सुरक्षा
 परिषद्‌  में  है  ate  जो  कि  झ्र भी  तय  नहीं  हो  पाया  है  ।  कभी  सिधु  जल  आयोग  की  मौत  करोड़ों

 रुपये  पाकिस्तान  को  दियें  जाने  जिसकी  किस्त  गवर्नमेंट  दे  भी  चकी  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 गवर्नमेंट  उसको  जारी  रखेंगी  या  अपने  निश्चय  पर  फिर  से  विचार  करेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इस  बारे  में  अलग  से  सवाल  पूछें  ।  अब  मैं  सभी  कटौती  प्रस्ताव
 एक  साथ  मत  दान  के  लिये  रखेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  welled

 हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सिचाई  are  विद्वत  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये

 रखी  गईं  तथा  स्वीकृत हुईं  ।

 frets  राशि

 सख्या

 रुपय

 &&  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्रालय  20,456,000

 AC)  बहुप्रयोजनीय  नदी  योजनाके  &  १,  ६1७,०००

 द  सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  85,832,000

 १३०  बहुप्रयोजनीय नदी  योजना  पर  गूंजी  व्यय  9}  ५र,४६,०००

 १३१  चाई  ग्रोवर  विद्युत  मंत्रालय  का  भ्रमण  जी  व्यय  १  2, 8R  &5,000

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ay  तथा  संचार  मंत्रालय  की  मांगों पर  चर्चा

 होगी

 ।  जो

 माननीय  सदस्य  कटौती  प्रताव  देना  चाहें  मेज  दें

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 मांगें

 ae  १९६२-६३  के
 लिये  परिवहन

 तथा  संचार  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें

 प्रस्तुत की  गईं  :

 माग  atid
 राशि

 सख्या

 रुपये

 ao  \9\9,  2%,  000

 GE  ऋतु-विज्ञान  विभाग  .  2,KE,00,000

 €  ७
 दे  RE,000 केन्द्रीय सड़क  निधि

 १  संचार  राजमार्ग  ६५७,४  ०,०००

 &R  वणिक  नौवहन  ह  दू  x;  QX,e00

 &3  प्रकाश-स्तम्भ शौर  प्रकाश-पोत  .  18२,१9५८,००५०

 ev  उड्डयन  RV,CY,000

 gy  सम्द्रपार पद्  संचार  सेवा  १,२५०,  ०,०००

 ry NX  %  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  RX  ¥.000

 €४  भारतीय डाक  व  तार  विभाग  व्यय  सहित  )  ६  2,58,%  1,000

 és  सामान्य  राजस्व  में  डाक  व  तार  का  aaa  श्र  रक्षित

 निधि  में  विनियोग  20, 8¥,0  ०,०००

 BRE  RV,  FEY, सड़कों पर  पूंजी

 229.0  पत्तनों पर  पूंजी  व्यय  .  2,59,55,000

 235.0  असैनिक  उड्डयन  पर  पूंजी  व्यय  3,9%,5Y,000

 gRE  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  का  प्राय  पूंजी  व्यय  %,92,9¥,0  oo

 १४०  भारतीय  डाक  तथा  तार  विभाग  पर  पूंजी  व्यय  से

 पुरा  नहीं  किया  गया  FE,85, 49,000

 मुहम्मद  इलियास  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  की  हड़ताल  के

 बाद  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  संघों  पर  से  मान्यताएं  हटा  ली  सभा  तथा  सभा  के  बाहर

 काफी  शोर  शराबा  करने  के  बाद  सरकार  ने  फिर  से  इनको  मान्यता  दी  ।  लेकिन  मान्यता

 देने  के  बाद  भी
 इन

 कर्मचारियों  की  शिकायतें  एवं  कठिनाइयां  दूर  नहीं  की  गई  कौर  झगड़े

 निरन्तर  बढ़  रहे  हैं  ।  सरकार  की  जोर  से  बराबर  इस  बात  के  mean  दिये  गये  हैं
 कि  इन  शिकायतों  को  दूर  करने

 के  लिये  एक  समिति  की स्थापना  की  जांच  की  जायेगी जिससे
 कि

 ये  कमंचारी  सन्तुष्ट  हो  सकें
 ।

 लेकिन  उस  हड़ताल  के  बाद  एक  भी  झगड़ा  सन्तोषजनक
 ढंग

 से  नहीं  निपटाया  गया  है
 ।

 श्रगर  इन  झगड़ों  की  दशा  यही  चलती  रही  तो  एक  दिन

 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  जिसे
 कि  न

 तो  सरकार  ही  चाहती  है  कौर  न  कर्मचारी ही  ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है
 कि

 नये  मंत्री  महोदय  ने  इस  विषय  में  रुचि  ली  है  कौर  वे

 इस  दिशा  में  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 हम  आशा  करते  हैं  कि  सरकार  निश्चय  ही  यह  प्रयत्न
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 करेगी  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  की  शिकायतें  शीघ्र  ही  दूर  की  जायेंगी  ।

 ताकि  ऐसा  करने  से  कम  वासियों  की  कार्यक्षमता  बढ़े  कौर  ये  विभाग  अच्छी  तरह  काम  कर

 सके  ।

 जहां  तक  डाक  तार  विभाग  का  सवाल  है  काम  दिन  पर  दिन  बढ़ता  जा  रहा

 है  ।  यदि  पहिले  रेलवे  डाक  सेवा  के  एक  कर्मचारी को  १२०० पत्र  छांटने  होते  थे  वहां अरब  उसे

 १६००  से  १८००  तक  पत्र  छांटने  होते  हैं  ।  इसी  प्रकार  पहिले एक  उप-डाकघर  का  कलक

 एक  घंटे में  ३०  रजिस्टर  पत्र  लेता  था  शर  अब  उसे  ४४५  से  ५०  रजिस्ट्रियां  लेनी  होती

 हैं  ।  इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  राज  सरकारी  कर्मचारियों  को  बहुत  श्रमिक  काम  करना  पड़ता

 है  ।  मत  सरकार  को  चाहिये  कि  काम  की  मात्रा  को  देखते  हुए  नये  कमंचारियों  की

 नियुक्तियां  की  जायें  ।

 वेतन  ग्रा योग  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  उत्प्रेरक  पद्धति  प्रारम्भ  की  जाये  ।  इससे

 एक  wie  कर्मचारियों  को  वित्तीय  लाभ  होगा  दूसरे  उत्पादन  भी  बढ़ेगा  ।

 टेलीफोन  की  मांग  बहुत  बढ़ती  जा  रही  है  ।  तीसरी  योजना  के  अंत  तक  हमें  ५  लाख

 शर  टेलीफोन ों  की  झावइ्यकता  होगी  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  एक  टेलीफोन

 करणों  का  निर्माण  करने  वाले  कारखाने  की  शर  स्थापना  की  इससे  मांग  बहुत  प्रेतों

 तक  पुरी  हो  सकेगी  ।

 टेलीफोन  मंजूर  करने  की  प्रक्रिया  का  स्पष्टीकरण  होना  कभी यह  होता

 है  कि  लोगों  को  फोन  तीन  वर्ष  तक  टेलीफोन  नहीं  मिलते  हैं  ।  जब  कि  ६  महीने या  साल

 भर  वालों  को  फोन  मिल  जाता  है  ।

 कलकत्ता  बन्दरगाह  बहुत  तेजी  से  खराब  होता  जा  रहा  हैं  ।  एक  समय  था  कि  वहां

 ३०,०००  टन  ata  तक  के  जहाज  कराते  थे  |  १०,०००  टन  वजन  तक  के  जहाजों  को

 भी  बारगाह के  wat  लाना  अत्यंत  कठिन  यदि  यही  स्थिति  रहेगी  तो  कुछ  दिनों  में

 यह  बन्दरगाह  बिल्कुल  बेकार  हो  जायगा  इससे  कलकता  पूरे  बंगाल  की  अर्थव्यवस्था

 को  बहुत  धक्का  लगेगा  |

 कलकत्ता  की  ग्रांड  ट्रंक  रोड  में  बहुत  अधिक  यातायात  रहता  है  |  इससे  वहां  दुकानों

 भी  काफी  gar  करती  हैं
 ।

 बंगाल  में  इस  मागं  को  मृत्यु  कहते  हैं  ।  अत: इस बात इस  बात

 को  ग्रत्यंत  प्रा वश्य कता  है  कि  दो  तीन  wea  राज पथों  का  निर्माण  किया  जाये  जिससे  कि

 ग्रांड  fp  रोड  पर  दुर्घटनायें  कम  हों  ।  ग्रोवर  यातायात  अवरुद्ध  नहीं  होने  पावें  ।

 भ्रन्तदंशीय  जल  परिवहन  का  विकास  करना  अत्यंत  श्रावक  है  ।  पिछले  दिनों  श्री

 मालवीय  ने  यह  कहा  है  कि  कोयले  का  परिवहन  भी  नदियों  के  द्वारा  किया  जायेगा  ।  सरकार

 को  इस  कारण  भी  इस  तत्काल  ध्यान  देने  की  शझ्रावश्यकता  है  ।  तथापि  ज्ञात  ड्  है
 fe

 सरकार  ने  एक  विदेशी  समवाय  संयुक्त  स्टीमर  समवाय  को  सवा  दो  करोड़  रुपये  इस

 प्रयोजन  के  लिये  दिये  हैं  ।  मेरा  सुझाव  हे  कि  सरकार  इस  काय  को  अपने  हाथों  में  लेवे  ।

 इस  प्रकार  एक  समवाय  को  इतनी  राशि  देना  ठीक  नहीं  है  ।

 जयंती  शिपिंग  कम्पनी को  जो  कि  १९६१  में  आरम्भ को  गयी  उसे  १९६२  में

 २०.२५  करोड़  रुपये  दे  दिये  गये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इसका  स्पष्टीकरण  करें  ।

 में यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 कया  किसी  wear  अनुभवी  समवाय  ने  इस  प्रकार  की  योजना
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 प्रस्तुत  नहीं  की  ।  यदि  सरकार  देवा  में  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  करना  चाहती  है  तो  इतनी

 बड़ी  राशि  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  क्यों  दी  जा  रही  है  ।

 यद्यपि  wet  से  देश  को  २०  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  है  तथापि  इस

 उद्योग  के  विकास  के  लिये  झा वद यक  कदम  नहीं  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  विदेशों  उदाहरणार्थ

 अमेरिका  में  न्यूयार्क  और  टॉ रेटों  में  नये  कार्यालय  खोले  जा  रह ेहैं  तथापि  समाजवादी  देशों

 में  अभी  तक  इस  विषय  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  रूस  तथा  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के

 लोगों  को  वीसा  नहीं  मिलता  ate  वे  भारत  नहीं  wr  सकते  हैं  ।  मैँ  इसके  कई  उदाहरण

 प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  ।

 असैनिक  उड्डयन  विभाग  के  कर्मचारियों  की  सेवा  ad  उचित  नहीं  हैं  ।  oe  मैं

 माननीय  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  सिफारिशों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  उन  पर  विचार  किया  जाये  |

 जहां  तक  wafer  विभाग  का  प्रश्न हं  उसकी  मौसम  संबंधी  भविष्यवाणियां  अक्सर

 गलत  निकलती हैं
 ।  इससे  जनता  का

 उन
 पर  विश्वास  नहीं  है  ।  वहां  ऊंची  जगहों  पर  सीधी

 नियुक्तियां  नहीं  की  यद्यपि  इन  पदों क  लिये  भ्रहमंता  प्राप्त  व्यक्तियों  की  कमी  नहीं  है  ।

 इस  जोर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 थ्री  भक्त  ददन  (  गढ़वाल )  :  उपाध्यक्ष  सब  पहलें  से  परिवहन

 art  संचार  मंत्रालय  को  पिछले  एक  वर्ष  में  सफलता  पुत्र  काप्र  करने  की  समाप्ति

 पर  हार्दिक  बधाई  देता  हूं  से  अ्रधिक  प्रसन्नता  इस  बात  की  है  माननीय

 श्री  जगजीवन राम  जो  कि  पहुंचे  इस  विभाग  को  छोड़ कर  दूसरी  जगह
 =

 चले  गए  इस  कायें
 सम्भालने

 के
 atte  ले  शराब  हैं  ।  मुझे

 आशा  है  श्रौरविश्वास  हैकि
 उन

 के
 ने जू तव  में

 यह  मंत्रालय  पहले  से  भी  श्रमिक
 स्फूर्ति

 के

 कौर  शानदार  ढंग  पर  काय  करने  में  सफल  होगा  ||

 इस  मंत्रालय  po  भ्रन्तगंत  जो  बहुत  से  अलग
 अलग  विभाग  मैं  उन  सब

 के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रकट  न  करके  केवल  कुछ  विषयों  पर  ही  अपने  शब्दों  को  सी  मित

 रखूंगा  ।

 जहां  तक  डाक  तार  विभाग  सम्बन्ध  इस  बारे  में  दो  साथ  न  हीं  हो  की

 कि  aria  श्र  प्रान्तीय  सरका  के  जितने  भी  विभाग  उन  में  सब  से

 भ्रमित  जनता  की  करने  वाला  कौर  ईमानदारी  से  काम  करने  वाला  ag  विभाग

 है  att  इस  Tay  चाहे  डाक-ललकारा  मृत्यु  का  सन्देश  लेकर  भी किसी  घर  में

 तो
 भी  उसका  स्वागत  जाता  है  |

 इत  विभाग  के  द्वारा  किय  गधे  कार्यो  क़रा  समीक्षा  Wit  केन्द्रीय  रूप  से  उन  का

 संचालन  करने के  लिए  दिनों  एक  Getta  Tio  एंड  fo  बो  क़ी  स्थापना  ली

 गई  AC)  उस  अवसर  पर  माननीय  स्त्री
 जी  ने  यह  कहा  था  कि  हम  ag  feat  बाद

 इस  ale  के कार्यो  की  समीक्षा  करेंगे  ak  नगर  उन  मैंकु  कमियां  तो
 उन  पर  विचार  कर  के  उन्हें  दूर  करने  कौर  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  शौर  संशोधन

 करने  का
 प्रयत्न  करेंगे  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  यह  पी  एंड  टी०  बोर्ड  कभी  तक
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 अपने  उद्देश्य  में  पूरी  तरह  सफल  नहीं  हो  पाया  ।  कभी तक  वित्त  मंत्रालय  का  अंकुश

 इस  पर  रहता  जिसका  परिणाम यह  है  कि  इस  के  द्वारा कई  मामलों  में  जो  योजनायें

 प्रस्तुत  क्रि  जाती  उनको  बीच  मेंह  समाप्त  कर  दिया  जाता  इसलिए  में  माननीय

 मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हू ंकि  वह  qTo  एंड  टी०  बोड़ के  बारे  में  गम्भीरता

 पाबंद  विचार  करने  क्रि  छपा  करें  आर  उस  के  अधिकारों  में  विस्तार  और  वृद्धि

 at  ताकि वह  अधिक  अच्छी  तरह  से  कर  सकें  |

 eta  परिमण्डल  जिसका  )  में  डाक-तार  विभाग  की  जो  परामशंदात्री  समितियां  काम

 कर  रही  मैं  अपने  व्यक्तिगत  भ्रनुभव  के  अधार  पर  साक्षी  दे  सकता  हूं  कि

 बहुत  बरच्छा  काय॑  कर  रही  हैं  ।  जनता के  विभिन्न  वर्गों  शर  तरह  तरह  केन्दों  के

 लोगों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  में  इन  परि मण्डलीय  सलाहकार  समितियों  ने  बहुत

 अच्छा  कार्य  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  चाहता  हू ंकि  यह  जो  परीक्षण  परिमण्डल ों  में  किया

 जा  रहा  उसको  दो  दिशाओं  मंडोर  बढ़ाया  जाये  ।  पहली  आवश्यकता  उस  क्रो  नीचे  के

 स्तर  डिवीजनल  लैवल  बढ़ाने  क़ी  हैं  ।  रेलवे  में  भी  हर  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट

 के  यहां  इस  तरह  क्रि  परामशंदात्री  समितियां  जैसे  इंजीनियरिंग  का  डिविज़नल

 लैवल  होता  बैस  ही  डाक  विभाग  का  भी  डिविज़नल  लेबल  होता  है  ।  at  डाक

 विभाग  में  भ  डिविज़नल  तवील  पर  परामशंदात्री  समितियों  ar  संगठन  किया

 ताकि  सालभर  में  एक  दो  बार  संसद-सदस्य  रोक  एम०  एल०  पु  agar  fat  हसन

 अपने  विचार  उन  वा  सामने  रख  सकें  ae  जनता  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  कह

 तो  बहुत  सुविधा  होगी  |

 जहां  तक  az  सरकार  संगठन  का  सम्बन्ध  मुझे  प्रसन्नता  &  कि  अभी

 हाल  ही  मेंएक  सैंट्रल  पी०  एंड  टी०  एडवाइजरी  कौंसिल  क्रि  स्थापना  HY  गई  ।  उस

 के  उद्धाटन-समारोह  के  अ्रवसर  पर  में  भी  उपस्थित  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन

 करना  चाहता हूं  कि  अभी  उस  पहली  पहली  बैठक  लेकिन  यहँ  नहीं  बताया

 कि  भर  में  उस  क्रि  कितनी  बैठकें  होंगी  ।  जहां  तक  रेलवे  नैशनल

 यू जज  कनसल्टेटिव  कमेटी  का  सम्बन्ध  जिस के  माइल  पर  इस  को  बनया  गया
 उसकी  don  नियमित  रूप  aga  करती  लेकिन  इसक्रौंसिल  केबारे  में  पता

 नहीं  है  कि  समय  बीतने के  बाद  इस  क्रि  gow  gat  करेंगी  ।

 यद्यपि  इस  में
 विभिन्न  राज्य  सरकारों

 के
 प्रतिनिधि  लिए  गए

 लेकिन  राज्यों  क्रि

 गैर-सरकारी  संस्थापकों  के  प्रतिनिधि  इस  में  पूरी  तरह  से  नहीं  लिए  गए  हैं  ।

 जिंस  तरह  रेलवे  में  प्रत्येक  जोनल  रेलवे  gash  कमेटी के  प्रतिनिधि  केन्द्रीय  कमेटी  के  लिये

 लिये  जाते
 मगर

 उसी
 तरह

 का विधान
 डाक  विभाग  में  भी  बनाया

 तो  बहुत

 सुविधा  होगी  ।

 जहां  तक  भवन-निर्माण  कार्य  का  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  जी  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि

 यद्यपि
 इस

 के  लिए  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  के  अन्तर्गत एक
 विशेष  दाखा  पिछलेਂ  साल

 स्थापित
 की

 गई  लेकिन  उस  का  काय  कुछ  संतोषजनक  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध में  पचासों

 उदाहरण  दिये  जा  सकते  हैं  कि  प्रत्येक  at  करोड़ों  रुपए  विभाग  की  कौर  से  भवनों  के  निर्माण  के  लिए

 रखे  जाते  लेकिन
 उन

 का  निर्माण  नहीं  किया  जाता  है  ।  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  बताया  गया

 है  कि  चूंकि  नई  शाखा  का  कार्य  पूरी  तरह  से  नहीं  जम  इस  लिए  कार्य  में  शिथिलता  श्री  गई  है  ।

 मै  समझता  हूं  कि
 इस

 सम्बन्ध  में  ate  गम्भीरता पृ वंक विचार  करने  की  आवश्यकता  है
 |

 मैं  इस  सदन
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 के  उन  सदस्यों  में  से  जो  पिछले  कई  वषों  से  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  जिस  प्रकार

 से  रेलवे  विभाग  att  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  के  अपने  अलग  इंजीनियरिंग  विभाग  उसी  तरह  से

 तार  का  भी  अलग  इंजीनिर्यारग  सैक्शन  होना  चाहिए  ।  चूंकि  उस  समय  चारों  ओर  से  यह

 आवाज़  उठाई  गई  इस  लिए  शायद  मंत्री  महोदय  ने  उस  समय  यह  सुझाव  मंत्री-मंडल  के  सामने

 रखा  प्रौढ़  उस  का  परिणाम  यह  ड  कि  केन्द्रीय  सेवा  जनिक  नीम  विभाग  के  झन्तगंत  एक  शाखा

 इस  के  लिए  खोल  दी  गई  ।  लेकिन  पिछले  डेढ़  साल  के  अनुभव  से  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  वह
 भी

 पूरी  तरह  से  संतोषजनक  कायें  नहीं  कर  पाई  मैं  माननीय  मंत्री  जी  जो
 कि

 अपनी  सूझ-बूझ  के

 लिए  मंत्री-मंडल  में  कौर  सारे  देश  में  प्रसिद्ध  यह  प्रतिरोधक  करना  चाहता  हूं  कि
 इस

 समस्या  पर  वह
 जरा  कौर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करें  कि  क्या  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  सी०  पी०  डब्लू०  डी०  की

 विशेष  शाखा  डाक-तार  विभाग  के  भवनों  के  लए  स्थापित  की  गई  उस  का  पूरा  नियंत्रण  इस  विभाग

 को  दे  दिया  जाये  ।  वह  दाखा  कभी  भी  aor  चीफ़  इंजीनियर  कौर  अपने  विभाग  से  asst  लेती  है  ।

 उस  पर  यह  जो  दोहरा  विभागीय  अंकुश  यह  जो  डयूएल  प्रथा रिटी  उस  से  काम  में  अड़चन  पड़

 रही  है  ।  नगर  यह  शाखा  अलग  रखी  जाती  तो  उस  के  जवाबदेही  कौर  उत्तरदायित्व

 पूरी  तरह  से  इस  मंत्रालय  को  मिल  जाने  चाहिए  ।

 जहां  तक  डाकघरों  के  प्रसार  का  सम्बन्ध  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  पिछलेਂ दस  ast  में

 बहुत  ही  उत्साहवर्धक प्रगति  हुई  है  ।  लेकिन  ott  भी  बहुत  से  ऐसे  इलाके  जहां  डाकघरों  की  स्थापना
 का  कार्य  चालू  रहना  चाहिए  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  एक  बार  माननीय  श्री  जगजीवन  ने

 फरमाया  था  कि  हो  सकता  है  कि  वह  दिन  जब  कि  प्रत्येक  गांव  में  एक  डाकघर  हो  ।  उस

 प्राप्ति  में  कभी  बहुत
 दिन  लगेंगे--शायद कई  युग  लेकिन  कम  से  कम  प्रत्येक  ग्राम  सभा

 हर  एक  प्रदेश में  ग्राम  पं  चाहत  एक्ट  के  मातहत  बनाए  गए  दो  तीन  तीन  ग्रामों  केਂ  समूह  A—T

 डाकघर  स्थापित  करने  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  का  हम  नगर  प्रयत्न  तो  में  समझता  हूं  कि  बहुत  बड़ी

 सफलता  मिलेगी  |  मेरा  अपना  खयाल  है  कि  नगर  हर  ग्राम  हर  पंचायत  में  एक  डाकघर  बनाया
 तो

 उस  में  अलग  डाक  बांटने  वाले  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  वहां  केवल  डाक  हल कारे  की

 कता  जो  कि
 एक  दिन  में  दस  बीस  ग्राम  पंचायतों  में  डाक  पहुंचा  दिया  करे  ।  जहां  तक  डाक

 वितरण  का  सम्बन्ध  वह  उसी  व्यतीत  के  द्वारा  किया  जा  सकता  में  निवेदन  करूंगा  कि

 माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करने  की  कृपा  करें  ।

 डाकघरों  का  विस्तार  तो  काफ़ी  हो  चुका  एक्स पैशन  काफ़ी  हो  चुका  है  ।  पब  कनसालिडेदास

 को
 ज़रूरत  है  अ्रथात  उन  के  स्तर

 को
 ऊंचा  करने  की  आवश्यकता  है  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारी

 विभाग
 इस

 सम्बन्ध  में  पहले  से  कुछ  कदम  उठा  रहा  है  ।  जितने  हमारे  पूराने  शाखा  डाकघर  हैं  पांच

 पांच  सात  सात  डाकघरों  के  बीच  उन  का  उच्चीक  रण  जाना  चाहिए  कौर  उन  को  विभागीय

 बनाया  जाना  चाहिए
 ।

 मेरी  नज़र  में  इस  का  सब  से  बड़ा  कारण  यह  है  कि  जब  से  नए  नए  डाकघर

 देश  के  कोने  कोने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोले  गए  मनी-्रार्डरों  के  वितरण  में  afaafaaa  कौर  देरी
 हो

 रही  है
 ।

 मेरे  पास  एसे  उदाहरण  मौजूद  हैं  कि  किसी  ने  दिल्‍ली  से  शापने  घर  के  लिए  मनी-कार्ड  र
 भेजा  ।  इस  लिए  कि  उस  के  भाई  की  शादी  होने  वाली  है  ।  वह  व्यतीत  घर  जाता  वहां  शादी
 हो  जाती  है  प्रौढ़  वह  लौट  कराता  लेकिन

 फिर
 भी  मनी-भ्रामक  की  डिलिवरी  नहीं  होती  क्योंकि

 डाकखानों  में  रुपया  पहुं  art  में  बड़ी  अड़चन  पड़ती  है
 ।

 इस  लिए  मगर  दूर  के  क्षेत्रों  में  पांच  सात

 सात  छोटे  डाकखानों  के  बीच  में  विभागीय  डाकघर  खोल  दिये  जहां  पर  दस
 हजार  रुपया  रिज

 में  रहे
 कौर

 वह  नियामत रूप  से  छोटे  डाकखानों को  पहुंचाया  तो  विभाग
 की  थोड़ी  बहुत  ग्रा लोच ना  होती  वह  दूर  हो  सकती  है  ।  माननीय  मंत्रो  जी  मुझे  यह  कहने  के
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 लिए  क्षमा  करेंकि  एक  बार  मेरे  इलाके  में  जब  मनी-झाड़  रों  के  वितरण  में  पांच  छः  महीने तक  की  देरी

 तो  लोगों  में  यह  शंका  होने  लगी  कि  शायद  गवर्नमेंट  का  दिवाला  निकल  गया  है
 ।  झ्रालोचना

 करने  वालों  के  मुंह  को  कौन  बन्द  कर  सकता  है
 ?

 मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  विभाग  इतना  अच्छा

 कर रहा  लेकिन  इसी  वजह  से  उस  की  आलोचना  होती  है  |  Va:  मुझे  है  कि  उचित  कदम

 उठा  कर  इस  MAA  को  खत्म  कर  दिया  जायगा  |

 राजन  कमेटी  ने  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के  बारे  में

 जो  सिफ़ारिशें की  उन  में  से  अधिकांश को  सरकार  ने  मन्जूर  कर  लिया  जिस  के  लिए  मैं  उस

 को  धन्यवाद देता  हूं  ।  लेकिन  जहां  तक  मेरी  जानकारी  प्रभी  तक  अन्हें  पुरी  तरह  से  कार्यान्वित

 नहीं  किया  जा  सका  है  ।  शायद  पैतीस  प्रतिशत  कर्मचारी ऐसे  हैं  जिन  का  पुराना  हिसाब  wat तक

 उन  को  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प  रि मण्डलों  को  सख्त  area  देने  चाहिए  कि  उन

 लोगों  का  दो  तीन  साल  का  हिसाब  क्यों  रोका  गया  है  प्रौढ़  उस  को  तुरन्त  अदा  कर  दिया  जाये  |

 इस  के  अलावा  एक  दास  शिकायत  यह  है  कि  कुछ  ही  दिन  पहले  इस  सदन  में  एक  प्रदान  के  उत्तर

 में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  जो  महंगाई  पता  दिया  जाता

 उसे  वह  प्रति  विभागीय  कर्मचारियों को  नहीं  देना  चाहते  ।  शायद  ates  विभाग  ने

 एक  ah  यह  सुझाया  हो  कि  व  लोग
 पुरा  समय  काम  नहीं  करते  पुरे  समय  के  वे  कार्यकर्ता नहीं  हैं

 श्र  वे  पार्ट  टाइम  वर्कर  ही  हैं  इसीलए  उनको  कम  महंगाई भत्ता  न  दिया  जाए  ।  इस  सम्बन्ध में  में  स्वयं

 राजन  कमेटी  के  उस  प्रद  की  कौर  श्रापका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिस  में  श्री  राजेश  ने  यह

 बताया  था  कि  जिन  वेतन  क्रमों  की  वह  सिफारिश  कर  रहे  हैं  उनमें  मंहगाई  भत्ता  शामिल  नहीं  है  कौर

 महंगाई  भत्ते  का  निर्णय  स्वयं  सरकार  परिस्थियों  के  झ्रनुसार  करे
 ।

 हालत  यह  है  कि  सब  चीजों

 के  दाम  बढ़  गए  हैं  प्रौढ़  दस  रुपये  माहवार  आपने  अन्य  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  दिया  है  ।  उस  स्थिति

 में  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों का  महंगाई  न  बढ़ाया  जाए
 तो  यह  अधिक  न्यायपूर्ण

 मालूम  नहीं  होता  है
 |  इसीलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  पर

 सहानुभूतिपूर्वक
 फिरसे

 विचार  करने  की  कृपा  की  जाएं  ॥.  ति

 एक  विषय  जिस  की  कौर  मैं  प्रत्येक  वर्ष  माननीय  सदन  ध्यान  आकर्षित  करता  रहा  हूं

 शर  जिस  में  मुझे  कुछ  सफलता  भी  मिली  वहू  पेंशन  के  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  है  ।  जहां तक  बिदेशी

 पाठकों  का  सम्बन्ध  है  मैँ  विभाग
 को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  जो  ates  हमको  सुलभ  किए  गए  हैं

 उनके  भारिक  हर  साल  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  &  ate  विदेशी  मुद्रा  की

 उपलब्धि भी  इससे  बढ़ी  है
 ।

 में  नहीं  चाहता
 कि  इस  कार्य  में  शिथिलता  are  बल्कि  में  तो  यह

 चाहता हूं  कि  उस  में  भ्र  तौब्रता  लाने
 की

 जरूरत  है
 ।

 लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  मैं  होम  ट्रिम

 भ्रान्त रिक  पर्यटन  का  जो  उद्योग  उसकी  प्रो
 भी

 झ्रापका  ध्यान  शझ्राकर्षित करना  चाहता  हूं

 भर  चाहता हूं  कि  इस  में  भ्र ौर  ज्यादा  तेजी  लाई  जाए  कौर  उसके  बारे  में  तेजी  से  कदम  ५  बढ़ाया

 जाए  |

 पुराने  ज़माने  में  जब  भारत  के  अंग  वापस  में  मिलते  नहीं  थे  तो  हमारे  धर्म  व्यवस्थापकों ने

 चार  घामोंकी  स्थापना  की
 थी  |

 उनमें  कोशिश  यह
 कि

 गई  थी  कि  हर  एक  श्रद्धालु  हिन्दू  कम  से  कम

 चार  धामों  में  जा  कर  सारे  देश  के  स्वरूप  को  पहचान  देश  के  एक  दूसरे  के  निकट

 प्रौढ़  एकता  की  भावना  परिपुष्ट  हो  ।  इन  दृष्टियों  से  चार  धामों  की  स्थापना  की  गई  थी  ।

 उस  ज़माने  में  भारत  में  यातायात  के  साधन  बहुत  कम  लेकिन  इन  साधनों  की  कमी  के  बावजूद  भी

 हमारे  देश  में  यातायात  चलता  रहता  एक  दूसरे  के  समीप  लोग  रहते  थे  ।  कभी  का  मेला  कभी

 हाल  ही  में  हरिद्वार  में  हो  कर
 चुका  है  ।  यह  कुम्भ  कया  है

 ?
 कुम्भों  की  व्यवस्था  इसलिए  की  गई  है

 कि  सारे  देश  के  मनीषी  विचारक  लोग  एक  जगह  एकत्र  विचारों का  झ्रादान  प्रदान  हो
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 संस्कृतियों  का  सम्मेलन  हो  ate  यूनिटी  इन  डाइवर्स्टी  का  जो  हमारा  लक्ष्य  उसकीਂ  प्राप्ति  हो  ।

 इस  नभ ग्रो रमें  समझता  हूं  कौर  अधिक  ध्यान  देने  की  झ्रावश्यकता  है

 में  ने  बद्रीनाथ  घाम  का  जिसका  किया  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  द्वितीय  योजना  में  दस  लाख  रुपया

 उत्तराखण्ड  के  dig  स्थानों  के  सुधार  के  लिए  या  वहां  पर  विश्वास  गृह  बनाने  के  लिए  रखे  थे  ।  लेकिन

 मुझे  खेद  है  कि  बावजूद  मेरे  प्रयत्न  करने  के  कौर  माननीय  श्री  राज  बहादुर  जी  के  बद्रीनाथ  तशरीफ

 ले  जाने  के  कौर  उनके  इसमें  दिलचस्पी  लेने  मुझे  पूरी  तरह  तो  मालूम  नहीं  लेकिन  केवल  तीन

 साड़  तीन  लाख  रुपये  ही  खर्चे  किये  गए  हैं  ।  तृतीय  योजना  में  इस  काम  के  लिए  आठ  लाख  रुपये  रखें

 गए  हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि  ये  are  लाख  रुपये  भी  खर्च  होगें  या  नहीं  ।  लेकिन में  समझता  हुं  कि

 एक  तो  रुपया  कम  रखा  जाता  है  झर  दूसरे  कम  रखे  जाने  के  बावजूद भी  वह  पूरा  खर्च  नहीं  किया

 जाता है  ।  यह  कोई  बहुत  प्रशंसा  की  बात  नहीं  है  ।

 जो  सबसे  बड़ो  दिक्कत  बद्रीनाथ  के  बारे  में  रही  है  यह  है  कि  पिछले  साल  सड़क  में  बहुत

 सी  हुई  हैं  जैसा  कि  माननीय  श्री  राज  बहादुर जी  को  अच्छी तरह  से  मालूम  है
 ।  सड़कों  के

 विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  काफी  रुपया  पहले  के  मुकाबले  मे  दे  रही  थी  ake  qr  तो  जब  से

 ast  रोड  डिवेलेपमेंट  Ts  को  स्थापना  हुई  इस  काम  के  लिए  अपरिमित  धनराशि  दी  जा  रही  है  |

 में  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  इतना  रुपया  देने  पर  भी  इतनी  alas  दुर्घटनायें  उस  सड़क  पर  हुई

 कौर  यू  ०पी ०  गवर्नमेंट  को  ag  चेतावनी  देनी  पड़े  कि  इस  साल  कुम्भ  का  वर्ष  है  ate  बद्रीनाथ  के  लिए

 बहुत  कम  लोग  यह  कोई  बहुत  प्रशंसा  की  बात  नहीं  है  ।  उसको  ag  चेतावनी  इसलिए  देनी  पड़ी

 कि  इस  बीच  सड़क  के  सुधार  का  प्रयत्न  तो  किया  गया  मगर  सड़क  की  हालत  श्र  खराब  हो  गई  |

 में  ने  वहां  की  जो  एडवाइज़री  कमेटी  उसमे  इस  सवाल  को  रखा  था  कौर  निवेदन  किया  था  कि  एक

 एक  सदा  को  ले  करके  सुधारा  जाए  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  ऋषि  केश  से  ले  कर  सीधे  बद्रीनाथ  तक

 हमें  सारी  सड़क  को  एक  साथ  सुधारना  शुरू  करना  चाहिए  कौर  उन्होंने  सुधारना  शुरू  कर  दिया  पर

 काम  को  सम्भाल  नहीं  पाये  |  परिणाम  ag  gar  कि  जगह  जगह  इलिप्स  ौर  सड़क  की  हालत

 खराब  उधर  लोगों  को  चेतावनी  दी  जाती  है  कि  वे  न  जायें  लेकिन  फिर  भी  लाखों  की  तादाद  में  लोग

 जा  रहे  हैं  ।  बहुत  से  लोग इस  विश्वास  को  ले  कर  भी  जाते  हैं  कि  अगर  उनकी  उत्तराखण्ड  में  कहीं
 रास्ते  में  मृत्यू भी  हो  गई  तो  साक्षात  स्वर्ग  को  वे  प्राप्त  होंगे  ।

 नेचर  के०  देव
 )

 :
 श्राप  उस  एरिया  के  प्रतिनिधि हैं  ।

 थ्री  भक्त  दर्शन  :  क्षमा  उनको  स्वर्ग  पहुंचाने  का  जो  उपक्रम  किया  जा  रहा  में  उसमें

 साझी दर  नहीं  होना  चाहता  ।  में  तो  चाहता  हूं  किवे  सरदार  केदारनाथ  इरादी  की  यात्रा

 करके  अपने  घरों
 को

 वापिस  कौर  अधिक  लोग  वहां  उनके  रहने  की  ठीक  व्यवस्था  वहां
 अर  उसका  भ्रमणी  प्रचार  शर  प्रकाशन  हो  |

 अब  में  ast  रोड  डिवेलपमेंट  बोझ  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  में  इस  बात  को  स्वीकार

 करता  हुं  कि  जो  हमारे  सोमा वर्त ों  क्षेत्र  F  उनके  बारे  में  कुछ  गोपनीयता  का  हमें  जरूर  श्रवलम्बन  करना

 चाहिये  शर  सभी  बातें  हम  को  बताई  नहीं  जा  सकतीं  ate  न  ही  बतलाई  जानो  चाहिये  ।  लेकिन
 जो  मोटी  मोटी  बातें

 वे
 तो  कम  से  कम  हमको  बतलाई  जानी  चाहियें  |  उपाध्यक्ष  बड़े

 ताज्जुब  की  बात  है  कि  रुपया  तो  ten  एंड  कम्युनिकेशन  मिनिस्ट्री  के  हैंड  से  दिया  जाता  है  बौछार
 रोड  डिवेलपमेंट  के  लिए  लेकिन  सारा  काम  डिफेंस  मिनिसट्री  करती  है  ।  डिफेंस  मिनस्ट्री  का  में

 प्रशंसक
 हं
 लेकिन

 में
 कहना  चाहता हुं

 कि  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्ट्री का  उसमें  कुछ  भी  हाथ  नहीं  मालम  पड़ता
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 है  ।  रुपया  तो  इस  मंत्रालय  का  है  रोक  नियंत्रण  TH  दूसरे  मंत्रालय  का  यह  जो  एना मोली  यह

 मेरी  समझ  में  नहीं  कराती  है  ।  अतः  इस  मंत्रालय  को  कम  से  कम  मोटी  मोटी  बातों  की  जानकारी  तो

 हमें  करानी  चाहिये

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  निवेदन  यह  भो  करना  चाहता  हूं  कि  इस  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि

 बौछार  रोड  डिबरेलेपमट  बोले  जो  वह  जितने  भो  विभाग  जितनी  भी  एजेंसियां  उन  सब  का

 समन्वय  करके, |  उन  सब  का  सहयोग  प्राप़्त  कार्य  कर  रहा  है  ।  नेफा  लद्दाख  के  इलाके  में  जो

 TH  जनरल  रिज  इंजीनियरिंग  फोर्स  उसके  अपने  वालंटियर  काम  करने  वाले  हें  श्र  वे  काम

 कर  रहे हैं  ।  लेकिन  यह  जो  सेंट्रल  सैक्टर  बद्रीनाथ  कौर  जोशीमठ  का  इलाका  वहां  उत्तर  प्रदेश

 qYo  डब्लयू ०  डी०  को  काम  दे  दिया  गया है  ।  इसका  है  कि  ठेकेदारों  प्र् या  वहां  चालू  कर  दो  गई

 परिणाम  स्वरूप  मजदूर  नहीं  मिलते  हैं प्र ौर  काम  बहुत  धोखे  चल  रहा  है  ।  जोशीमठ  से  सड़क

 बनाने  का  काम  हो  रह  कौर  इसको  होते  फोन  साल  गुजर  चूके  पर  दो  मील  भी  अआपगप  नहीं

 बढ़  पये  विष्णु  याग  तक  नहीं  पहुंच  पाथ  जहां  तक  पहुंचना  बहुत  प्रसार  था  |  में  चाहता हुं  कि
 जितना  महत्व  इस  सड़क  को  झ्रापकी  कौर  से  दिया  जाना  इतना  श्राप  दें  अर  इस  काम  में

 तौर  प्रगति  ara  लाये  ।

 कुछ  वषों  पहले  जब  माननीय  शास्त्री  जी  इस  विभाग  के  मंत्रो  थे  तब  उन्होंन  एक  बड़ी  अ्रच्छी

 योजना  चलाई  थी ।  केन्द्रीय  सरकार  का  अधिकांश  रुपया  तो  नैशनल  हाइवेज  में  खर्च  हो  जाता

 है  घौर  दूसरी  सड़कों  के  लिए  रुपया  बचता  नहीं  साथ  ही  सेंट्रल  रोड  फंड  से  रुपया  दे  कर  श्राप  स्टेट्स

 की  मदद  करते  हैं  ।  इस  वास्ते  उन्होंने  एक  इंटर-स्टेट  इकोनोमिक  इडियट्स  की  सड़कों  के  लिए

 कोई  ढाई  तीन  करोड़  रुपया  एक  साथ  रखा  जिस  की  वजह  से  बहुत  से  awa  इलाकों  में  जहां  कुछ  काम

 नहीं  हो  रहा  काम  शुरू  हुआ  ।  ये  वे  इलाके  थे  जो  बे़डे  शर  उपेक्षित  अवस्था  में  थे  ।  मैँ  माननीय

 जगजीवन  राम  जी  से  भो  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  भो  यश  प्राप्त  करें  कौर  एक  नई  योजना  पांच  दस

 करोड़  की  ऐसी  बनायें  कुछ  रुपया  रोड  फंड  का  या  कोई  दूसरा  लेकर  ताकि  जो  इलाके  उपेक्षित

 पड़े  हुए  हैं  कौर  जिन  के  बारे  में  राज्य  सरकारें  रुपये
 की  कमी  की  वजह से

 अपनी
 योजना  में  कुछ  भी

 व्यवस्था  नहीं  कर  पाई  हूं  उनका  उद्धार हो  सके  ।  यह  ठीक  है  कि  नैशनल  हाइवेज का  रुपया  ट्रांसफर

 नहीं  किया  जा  asta  के  लिए  aes  बैंक  की  एक  शाखा  से  आपको  पचास  वर्ष  के  लिए

 बिना  qe  के  रुपया  मिल  रहा  है  |  यह  भ्रण्छी बात है बात  है  ।  इस  तरह  की  चीज  को  बढ़ावा  मिलना  चाहिये

 लेकिन  साथ  साथ  में  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  इलाके  पिछड़े  रह  गए  हें  जहां  पर  यातायात
 की  सुविचारों  का  प्रभाव  है  श्र  जो  इंटरनेट  शौर  इकोनोमिक  इम्पा टेंस  के  उनका  किस  तरह  से

 विकास  हो  सकता  इसकी  भी  कोई  योजना  श्राप  बनायें  |

 ofr  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मंत्रालय  के  खर्च  को  मांगों  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  उ०  म ू०
 त्रिवेदी

 :
 मैं  प्रातःकाल  से  ही  इस  बात  के  प्रयत्न  में  था  कि  मुझे

 खानों  के  संबंध  में  अतित्रेदन  प्राप्त  हो  ।  तथापि  ऐसा  ज्ञात  होता  है  कि  मंत्रालय  में  इसे  प्रकाशित  हीਂ

 नहीं  किया  है  ।  यदि  यह  गुट  प्रकाशित  हो  तो  कृपया  इसकी  एक  प्रति  मुझे  दे  दी  जाये  जिससे  कि  में

 उसका  भ्रध्ययन  कर

 श्री  मैं  सड़क  परिवहन  को  लेता  हूं  ।  परिवहन  मंत्रालय  ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  मे  यह  कहा  है  कि

 विभिन्‍न  राज्य  इस  बात  पर  सहमत  हो  गये  हैं  कि  माल  पर  एक  स्थान  पर  हो  कर  लिया  जाये  ।  तथापि

 यात्री  यातायात  के  संबंध  में  कोई  समन्वय  नहीं  हो  सका  है  ।  इसके  कारण  कई  स्थानों  पर  यात्रियों  को

 अनावश्यक  रूप  से  कठिनाई  उठानी  पड़ती  है  ।

 व् ग्रंग्रेजी  में
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 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  पर  चर्चा  के  समय  प्रतिकर  के  संबंध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  था  तथापि

 वास्तव  में  कई  मामलों  में  प्रतिकर  बिलकूल  भी  नहीं  दिया  जाता  है  ।  पिछले  दिनों  बद्रीनाथ में  जो

 मोटर  दुर्घटनायें  हुई  थी  उनके  यात्रियों  के  संबंधियों  को  अभी  तक  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  |

 इस  प्रकार  के  मामलों  की  जांच  की  जानी  चहिये  ।

 जहां  तक  तीर्थयात्रा  का  प्र दन  है  तीर्थयात्रियों  के  साथ  उपेक्षा  का  बर्ताव  जाता

 ध़्यान  विभाग  के  अधिकारी  उनके  साथ  बहुत  कठोर  व्यवहार  करते  हैं  ।  जब  झप  मसूरी  या

 अन्य  पहाड़ी  स्थानों  में  जाने  के  लिये  वापसी  टिकट  देते  हैं  तो  यह  टिकट  बद्रीनाथ  के  यात्रियों को  भी

 मिलने  चाहिये  ।

 राजस्थान में  डाकबंगलों  का  उपयोग स्कूल  के  लियें  किया  जा  रहा  है  यह  बात  उचित  नहीं  है

 है  इस  प्रकार हम  इन  बातों  की  ढंग  हांकना  चाहत ेहूं  जिन्हें  नहीं  करते  हैं  मेरे  विचार  से  यह  बात

 उचित  नहीं  है  ।

 जहां  तक  सड़क  दाख  A  कर्मचारियों का  set  केवल  Roe  व्यक्ति  स्थायी  हैं  ौर  ३३९

 अस्थायी  ।
 मेँ  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 कर्मचारियों  में  इतने  व्यक्ति  झ्र स्थायी  कैसे  रखे  गये  हैं

 ।

 अब  मैँ  केन्द्रीय  सड़क  पुज  को  लेता  हूं  ।  उस  में  सेਂ  उसी  राज्य  को  राशि  वितरित  की  जाती  है

 के  मंत्री  का  उस  में  प्रभाव  होता  है  ।  दुर्भाग्य  से  मध्यप्रदेश  राज्य  से  मंत्रिमंडल  के  स्तर

 का  कोई  मंत्री  नहीं  है  मध्य  प्रदेश  को  भ्रपेक्षित  राशि  नहीं  दी  जाती  है  ।

 मध्य  प्रदेश  का  अपना  डाक  परिमंडल  भी  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  एक  नव वहन  निगम  की  स्थापना  की  यही  निगम  पहिले  मुगल  लाइन  का  संचालन

 कर  था  किन्तु  कई  दिनों  बाद  मुगल  लाइन  को  निगम  से  पृथक  कर  दिया  गया  |  सरकार को  इस

 का  स्पष्टीकरण करना  चाहिये  ।

 मुझे  यह  भी  ज्ञात  gar  है  कि  वाणिज्यिक  वहन  में  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की
 जाती

 है  जो  मांस  खाते  हैं  यह  उचित  नहीं  है
 ।

 मुझे  ज्ञात  तर्स  है  कि  बड़ौदा  स्कूल  श्राफ  रेलवे  झ्राफीसर्स  तथा

 कई  प्राय  स्थानों  में  भी  इसी  प्रकार  का  दबाव  डाला  जाता  है  ।

 एयर  इंडिया  इन्टरनेदानल को  २५२०  लाख  रुपये  बिना  qe  ऋण  के  रूप  में  दिये  गये  हैं  ।  यदि

 हमें  इस  ula  पर  प्रतिशत  ब्याज  मिलता  जोकि  हमें  डाक  कौर  तार  विभाग  से  मिलता  तो

 हमें  ११२  लाख  रु०  ब्याज  के  रूप  में  प्राप्त  हो  सकता  थाਂ  ।  तथापि  यह  उपक्रम  भी  लाभ  नहीं  कमा

 रहा  है  जबकि  विदेशों  में  इस  प्रकार  की  करोड़ों  रुपय  लाभ
 कमा  रही  हैं  भा  तो  हमें  इस  के

 कार्य  में  सुधार  करना  चाहिये  या  इसे  खत्म  ही  कर  देना  चाहिये  ।

 प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  है
 कि

 टेलीफोन  के  वसूल
 न

 हुए  बिलों  की  राशि  २  करोड़  के  लगभग  है

 सरकार  को  इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिये  |

 8 exs ~n  में  यह  कहा  गया  कि  प्रत्येक  तहसील  या  उपविभाग  में  फोन  की  व्यवस्था
 हो

 जायेगी
 ।

 लेकिन  अभी  तक  दिल्‍ली  के  ही  सैंकड़ों  नागरिकों  को  दो  वर्ष  से  फोन  नहीं  मिला  है  ।  इस  के

 लिये  कुछ
 न

 कुछ  जान  होना  श्राव्य  है  श्रेया  फोन  आसानी  से  नहीं  मिलते  हैं

 डाकखाने
 के

 कर्मचारी
 भी  सब  ईमानदार  नहीं  रहे  इस  का  यह  परिणाम  है  कि  घो का घड़ी

 जालसाजी
 की

 घटनायें  जाये  दिन  होती  हैं  ।



 22  १८८४  अनुदानों कीਂ  मांगें  VRB

 श्री  फतह सिह राव  गायकवाड़  :  मेँ  सड़कों  ate  सड़कों  के  परिवहन  के  बारे

 कहुंगा  ।  में  ने  एसा  देखा  है  कि  oa  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  सड़कों  के  विषय  में  कोई  मामला

 उठाता  है  तो  रेलवे  मंत्रालय  उसे  बरा  समझता  है  ।  उन  का  विचार  यह  है  कि  सड़कों  के  विकास  सेਂ

 रेलवे  की  ore  कम  हो  जायेंगी  ।  सड़कों  की  प्रगति  विकास  के  साथ  साथ  नहीं  हो  सकी  है  ।

 इसਂ  मंत्रालय  के  अधीन  राजपथ  area  हैं  ।  राष्ट्रीय  राजपथ  नं
 ०  ८  बम्बई सेਂ

 बाद  तक  है  ।  यह  Feu  में  बना  था  |  सारी  सड़क  टूट  गई  वहां  घास  है  ।  पुल  इत्यादि  भी  टूट

 गये  हैं  ।  सरकार  को  दस  ध्यान  देना  चाहिये  |  इण्डियन  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  की  वायु  सेवा

 तो  बहुत  अच्छी  भूमि  सेवा  बहुत  ही  भ्र सन्तोष  जनक  है  ।  स्थान  ग्रा रक्षित  करने  में  बहुतਂ  ही

 नाई  होती  है  ।  माननीयਂ  मंत्री  इस  ध्यान  दें  ।

 बम्बई-देहली  सेवा  को  ही  लीजिए  ।  इस  पर  स्थान  लेना  प्रत्येक  मौसम  में  कठिनਂ  है  ।  दूसरे

 चालू  हुंडियां  जिन  सेਂ  खाना  खाया  जाता  है  बहुत  गन्दे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  इस  आर  ध्यान  दें  ।

 मेरे  ख्याल  में  हम  रावल  जोकि  3.0  विमान  हैं  खरीदने  के  लिये  समझौता  कर  रहे  हैं  ।

 के रावेल  का  दो-तिहाई  जीवन  समाप्त  हो  गया  है  ।

 मेरा  gar  है  कि  वाईकाउंट  विमान  खरीदे  जायें  |  उन  को  की  कोई  समस्या  नहीं

 होगी  ।  ये  विश्व  बाजार  में  पुराने  भी  मिल  जाते  हैं  ।

 वाई काउंट  विमानों  +  हमें  खराबਂ  किया  क्योंकि  हम  डकोटा  को  पसन्द  नहीं  करते  हैं
 ।

 डकोटा  विमानों  ने  इसਂ  देश  की  काफी  सेवा  की  लेकिनਂ  डकोटा  विमानों  को  we  समाप्त  कर  देना

 चाहिये  |

 ma  मैँ  देश  में  टेलीफोन  सिस्टम  विशेष  कर  ट्रंक  काल  सिस्टम  के  विषय  में  कुछ  कहना  चाहता

 हूं  ।  बम्बई  के  लिये  दो  ट्रंक  लाइनें  हैं  ।  एक  तो  हमेशा  खराब  है  भ्र ौर  आवश्यक  मामलों  के  लिये

 भी  श्राप  का  चालीसवां  नम्बर  होता  है
 ।

 जब  लाईन  मिल  जाय  तो  बात  करने  के  लिये  समय  बहुत

 जल्दी  समाप्त  हो  जाता  है  ।  मेरे  विचार  में  सम्बन्धित  विभाग  इस  ध्यान  देगा  ।

 थी  सोलंकी  माननीय  उपाध्यक्ष
 में  शुरू  में  रेलवे  के  बारे में  कुछ

 अर्ज़  करना  चाहता  हालांकि  रेलवे  बजट  पर  इस  सदन  में  विचार  हो  चुका  है  ।  मैं  कुछ  बातों  की

 तरफ़  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  और  मुझे  तराशा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  तरक्की  की
 जायेगी

 हमारे  देशਂ  में  माल-गाड़ियों  के  डिब्बों  की  काफ़ी  शार्टेज  है  ।  बुकिंग  के  लिए  लोगों  को

 काफ़ी  देर  तक  देखनी  पड़ती  है  कौर  रिपोर्ट  में  भी  लोगों  को  काफ़ी  मुसीबतें  उठानी  पड़ती  हैं  ।

 ब्रांड-गेज  मीटर-गेज  लाइनों  पर  भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  रेलवे  पर  चर्चा  नहीं  कर  हैं
 ।

 परिवहन  तथा  संचार  पर  विचार

 कर  रहे हैं  ।

 श्री  सोलंकी :  पहले  मैं  रेलवे  पर  कहूंगा  फिर  परिवहन  तथा  संचार  पर  ।

 रोड  ट्रांसपोर्ट  के  बारे  में  मेरी  wa  यह
 है  कि  राज-कल  रेल  कौर  रोड

 ट्रांस्पोर्ट
 के  बीच

 में
 जो

 कम्पनी  रोशन  हो  रहा  वह  बहुत  ही  गलत  बात  ये  दोनांे  हिवहन-व्यवस्थायें

 राष्ट्र  की  तरक्की  के  लिए  कायम  की  गई  हैं  र  नगर  उन  में  ऐसी  स्पर्धा  होने  तो  उस  सेਂ  राष्ट्
 में

 काफ़ी  तक्लीफ़ें  पैदा  हो  जायेंगी  ।  भ्र भी  कुछ  दिन  पहले  देश  में  कोयले  की  शार्टेज  हो  गई  थी  ।  यह

 उपाय  किया  जा  सकता  था  कि
 रोड  gene  से  कोयला  कौर  भी  सस्ती  रीति  से  पहुंचाया

 मलिक  wast  में
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 परन्तु  रोड  ट्रांसपोर्ट  को  रेलवे  मंत्रालय  एक  दुश्मन  की  तरह  से  देखता  जोकि  एक  हालत  बात  है
 |

 रोड  ट्रांसपोर्ट  को  भी  उतनी  ही  तरक्की  देनी  जितनी  कि  रेल  ट्रांस्पोर्ट  को  दी
 जाती

 है
 ।

 मसानी  कमीशन  ने  भी  यह  बात  सरकार  के  सामने  रखी  थी  उस  ने  यह  कहा  था  कि  रोड  ट्रांस्पोर्ट

 की  तरक्की  देनी  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  देश  मंडोर  ट्रिक्स  बनने  चाहियें

 श्र  रोड  ट्रांसपोर्ट  को  झर  भी  सस्ता  बना  कर  चलाना  चाहिये  |

 एक  राज्य  से  दूसरे  में  चलने  वाले  रोड  ट्रांस्पोर्ट  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जो

 ट्रक  माल  ले  कर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जाते  हैं  बीच  के  किसी  में  न  तो  उठाते

 हैं  पौर  न  ही  डिलिवर  करते  लेकिन  फिर  भी  उन  से  अक्स  लिया  जाता  है  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  से

 ae  टेक्स  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  कौर  उन  को  यात्रा  की  सुविधायें  दी  जानी  चाहियें  ।  नैशनल  हाईवे

 के  बारे  में  मैँ  ast  चाहता  हुं  कि  भ्रामक-ब्राजील  को  जो  रास्तों  पर  बनने  वे  आजकल

 बहुत  कम  बन  पाये  हैं  ।  कहीं  कहीं  १८०  मील  की  दुरी  पर  भी  हम  देखते  हैं  चरागे  जाने  के  लिये  कोई

 दूसरा  रास्ता  नहीं  होता  है  ।  जिंस  को  डबल  कैरेज  वे  कहा  जाता  है  वैसे  डबल  कैरेज  वेज़  रखने  की

 व्यवस्था  भी  art  को  करनी  चाहिये  श्र  उस  भी  sey  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।

 wa  मै  शिपिंग  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  टनेज  में  जो  वृद्धि  की  गई  उस  का  मैं  स्वागत

 करता  हूं  ौर  समझता  हुं  कि  वह  एक  ६.4  बात  हुई  है  ।  परन्तु  हमारे  देश  में  इन  चीजों  को  जब  सरकार

 बनाती  है  तो  उन  की  बहुत  बढ़  जाती  है  ।  हमें  यह  सोचना  चाहिये  कि  क्या  किसी  प्राइवेट

 एंटरप्राइज़  सुपुर्द  दास  काम  को  कर  देना  ज्यादा  लाभदायक  नहीं  होगा  |  साथ  ही  जो  विदेशी  उन

 को  बुला  कर  उन  से  भी  इन  कामों  में  पैसा  लगावाया  जाय  तो  क्या  यह  अच्छा  नहीं  इस  पर

 भी  ड्राप  को  विचार  करना  चाहिये  ।  में  नहीं  समझता  कि  इस  में  कोई  बुरी  बात  है  ।  श्राप  को  यह  भय

 नहीं  होना  चाहिये  कि  हम  उन  के  साथ  किसी  पालिटिक्स  में  आरा  जायेंगे  ।  मैं  श्राप  को  क्यूबा  की  मिसाल

 देना  चाहता  हुं  ।  क्यूबा  में  विदेशी  लोगों  ने  पैसा  लगाया  है  लेकिन  फिर  भी  वह  किसी  पालिटिक्स  में

 नहीं  फंसा  इस  वास्ते  हमें  भय  नहीं  होना  चाहिये  कि  ware  विदेशी  लोग  यहां  पर  पैसा  लगाते  हैं  तो

 उस  के  कोई  बुरे  परिणाम  निकलेंगे
 ।

 नगर  कोई  विदेशी  यहां  पैसा  लगाते  हैं  तो  इस  का  मतलब  यह

 नहीं  है  कि  हम  किसी  दूसरे  राष्ट्र  के  साथ  जा  कर  बैठते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  में  श्राप  को

 प्राइवेट  एंटरप्राइज़स को  या  फिर  फारेन  एंटरप्राइज़  को  तरक्की  देनी  चाहिये  ।  यह  मैं  इसलिये  कह

 रहा  हूं  कि  सरकार  जो  कुछ  भी  इस  मामले  में  कर  रही  है  उस  में  काफी  खर्चा  हो  रहा  है  वांछितਂ

 फल  भी  नहीं  प्राप्त  हो  रहा  है
 ।

 र्ल्ड  बैंक  की  जो  बम्बई  qe  को  बढ़ाने  की  योजना  वह  ही  काफी

 नहीं  है
 ।

 देशी  की  ग्राम  श्राप  औद्योगिक  तरक़्की  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पोर्ट को  ही

 दूसरी  नोट्स  को  भी  श्राप  को  बढ़ाना  चाहिये  ।  केरल  में  एक  पोर्ट  है  जिस  का  नाम  वेलोर  है  ।  उस

 पोर्ट  के  लिये  फौरन  ही  श्राप  को  कुछ  करना  चाहिये  झर  उस  की  तरक़्की  के  लिये  जो  इकोनोमिक

 रिसर्च  मिशन  ने  बात  रखी  उसे  ae  को  चाहिये  कि  अप  अपनायें  |

 इनलैंड  वाटर  ट्रांसपोर्ट  जो  हमारे  देश  का  उस  में  भी  हम  बहुत  पीछे  हैं  ।  मेरे  पास  कुछ  फिगो

 हैं  जो  प अझाप | भ उ  को  बतलाना  चाहता  हूं
 ।  १४२

 लाख  रुपया  खर्च  करने  के  लिये  मंजूरी  दी  गई  थी  लेकिन

 उसमें  से  केवल
 ६७

 लाख  रुपया  ही  श्राज  तक  खर्च  किया  गया  है
 ।

 दूसरे  प्लान  में  भी  इसमें  बहुत  कमी
 रही है  ।

 म
 एयरलाइंस  कारपोरेशन  के  बारे  में  कुछ  रजें  करना  चाहता  हूं  ।  मेरे  कांग्रेसी  मित्र  ने  जो

 कुछ  इस  के  बारे  में  कहा  उन  के  साथ  में  सहमत  हुए  बिना  नहीं  रह  सकता  हूं  ।  मैं  भी  यह  मानता हूं

 कि  बुकिंग  के  लिये  आजकल  भी  लोगों  को  वेटिंग  लिस्ट  में  रहना  पड़ता  है  ae  उनकी  यह  बात  सत्य

 है
 ।
 ट्रेफिक  में  हवाई  जहाजों  की  इतनी  कमी  है  कि

 बहुत  से  शहरों  में  हवाई  सर्विसिस  के  साथ  जो  लिंक्स
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 होते  उन  को  राज  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  ere  ज्यादा  एयरोप्लेन  खरीद लिये  जायें  तो  उन

 से  बहुत  से  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  हो  सकती  है  सनौर  जो  लोग  हवाई  जहाज़  से  यात्राਂ  करना

 चाहते  किसी  उपयोगी  कार्य  को  करने  के  लिये  या  शीघ्रता  सेਂ  पहुंचने  के  वे  आसानी  से  पहुंच

 सकते  हैं  ।  हमारे  देना  में  बाहर  केਂ  यात्री  भी  काफी  संख्या  में  ara  हैं  ।  उन  को  यात्रा  में  सुविधाਂ  देने  की

 दुष्टि  से  काफी  संख्या  में  हवाई  जहाज़ों  का  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  इस  से  उन  को  सुविधा  होगी
 ।

 रीका  कौर  इंग्लैण्ड  के  लोग  जो  यहां  ara  हैं  वे  हमेशा  शिकायतਂ  करते  हैं  कि  उनको  लम्बी-लम्बी  यात्रायें

 करनी  पड़ती  हैं  इन  यात्रियों  के  दौरान  में  उन  को  बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 गर्मी  के  दिनों  में  जब  ये  लोग  यात्रा  करते  कौर  उन  को  पुरी  सुविधायें  नहीं  मिलती  तो  इन  का

 शिकायत  करना  स्वाभाविक  है  ।  इस  वास्ते  उन  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  उन  को  प्रत्येक

 सुविधा  सुलभ  करना  safe  झ्रावइ्यक  है  ।

 एक  शिकायतਂ  यह  भी  है  कि  इंडियन  एयरलाइंस  कारपोरेशन  का  जो  स्टाफ  को  पांच

 साल  से  ट्रेफिक  स्टाफ  में  लिये  जाने  की  जो  बातਂ  हो  रही  थी  उस  में  काफी  देर  हो  चुकी  है
 ।  केवल दो  वर्ष

 पहले  यह  बात  हाथ  में  ली  गई  है  ।  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  बहुत  से  छोटे  छोटे  कर्मचारी  जोकि  अनुभवी

 कर्मचारियों  के  नीचे  शिक्षा  ले  रहे  थे  उन  को  ध  बढ़ाया  जा  रहा  है  जी  सीनियर  कर्मचारी  थे

 उन  को  राज  तक  तरक्की  नहीं  दी  गई  है  कौर  न  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना

 है  कि  उन  के  इस  wang  का  निवारण  करने  के  लिये  वह  जल्द  ही  कोई  ऐसा  सुझाव  लाये  जिस  से

 उन  की  तकलीफें  दूर  हो  सकें  |  आजकल  हवाई  जाहाजों  में  जो  ट्रैफिक  स्टाफ  हमारे  पास  वह  बहुत

 कम  है  ।  इस  वास्ते  जो  पढ़े  लिखे  जो  अनुभवी  उनको  आगे  लाने  आवश्यकता निर्विवाद  है

 कोई  भी  किसी  किस्म  का  फैवरिटिज्म  नहीं  होना  चाहिये  ।  जो  sear  काम  कर  सकता  उस  को

 art  बढ़ाने  की  को दिदा  हमेशा  होनी  चाहिये  ।

 aa  में  कम्पू  निकेशन  के  बारे  में  कुछ  अज  करना  चाहता हूं  ।  हमारे  देश  में  पोस्ट्स  एंड  टे  जीग्राफ्त

 के  जो  श्राफिसिस  उनकी  बहुत  तंगी  है  ।  जगह  थोड़ी  होती  sae  कम  चारी  काम  करने  वाले

 ज्यादा  डॉ  हैं  ।  अहमदाबाद  के  एक  पोस्ट  श्रा;फिंस  क्रि  रिपोर्ट  मेरे  पास  है  इसमें  लिखा  है  कि  एक

 ही  कमरे में  जो  बारह  बाई  श्रठा'रहू  फीट  का  तीस  लोग  काम  करते  हैं ग्र ौर  उसमें  केवल  एक  दरवाज़ा

 है  ।  awe  उसमें  सुविधा  नहीं है  ।  पीने  के  पानी  के  लिए  भी  उनको  नीचे  जाना  पड़ता  है  ।  जिस

 पोस्ट  अाफिस  का  में  ठीक  कर  रहा हैं  यह  असारवा  का  पोस्ट  भ्रान्ति है  ।  बम्बई  श्र  मद्रास में  भी

 यही  हालत  है  ।  वहां  के  पोस्ट  झाफिसिस  में  जो  लोग  काम  करते  उनको  क्रोध  सुविधायें  उपलब्ध

 नहीं की  गई  हैं  ।  बहुत  ही  बुरे  हालात  में  उनको  काम  करना  पड़ता  जब  काम  करने  क्रि  हालत  प्रगति
 न  हो  तो  उनसे  कैसे  आशा  की  जा  सकती  है  कि  अच्छा  काम  तेज़ी  से  काम  फुर्ती  से  काम

 करें  ।  नगर  उनको  सुविधा  नहीं  दी  जाती  है  तो  न  केवल  हमारा  काम  बिगड़ेगा  बल्कि  देश  का  भी

 काम  बिगड़ेगा  ।  मैं  समझता  हुं  कि  पोस्ट्स  एंड  टेलीग्राफूस  डिपार्टमेंट  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  कौर

 जिस  नेचर  का  यह  काम  वहं  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कौर  उनको  अच्छी  से  भ्रमणी  सुविधायें  उपलब्ध  की

 जानी  चाहियें  ।

 ऐसा  भी  देखने  में  ara  है  कि  सरकार  के  पास  अपने  मकान  नहीं  हैं  कौर  बहुत  सी  जगहों पर
 उसने  किराये  के  मकान  ले  रखे  हैं  जिनके  लिए  उस क्रो  बहुत  बड़ी  रकम  बतौर  किराये  के  सदा  करनी

 पड़ती  है  ।  मकानों  के  मामले  में  मगर  are  रेल  विभाग  को  देखें  या  दूसरे  विभागों  क्रो  देखें  तो

 पता  चलेगा  कि  उन्होंने  काफी  तरक्की  की  है  ।  परन्तु  इस  डिपार्टमेंट
 ने

 मकानों  के  मामले  में  कुछ
 भी

 नहीं  किया  है  ।
 नगर  सरकार  के  पास  अपने  मकान  हों  तो  वह  किराये  का  पैसा  बचा  सकती है

 a  लांग  रन  में  उस क्रो  फायदा  ही  फायदा  होगा  ।  इतना  ही  नहीं  सरकार  अपने  कर्मचारियों  को

 ऐसा  करके  सुविधायें  भी  उपलब्ध  कर  सकती  है  कौर  वे  eg  एन  वि रन मेंट  में  काम  करके  एजेंसी
 को  बढ़ा  सकते  हैं  ।  इस  वास्ते  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  झपने  मकानों  क्रि  व्यवस्था  करे
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 श्री  सोलंकी

 अब  में  कमेंचारिंयों  के  रहने  के  मकानो  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  पिछले  वर्ष  पुना

 में  बाढ़  arg  थी  जिसको  वजह  से  पांच  सौ  के  करीब  कर्मचारी  बेघरबार  हो  गए  थे  ।  उनके  पास

 रहने  क्रो  कोई  मकान  नहीं  बचा  था  |  उस  समय  डायरेक्टर  जनरल  पोस्ट्स  एंड  टेलीग्राफ ने
 उन

 कम चा  रियों  क्रो  यह  वचन  दिया  था  कि  वहू  उन  लोगो  के  लिए  एक  कालोनी  बनायेंगे  ौर  उनके  रहने

 कं  उचित  व्यवस्था  करेंगे  ।  इस  काम  में  महाराष्ट्र  स्टेट  ने  भी  काफी  सुविधा  दी  है  ।  परन्तु  भुझे  दुख

 के  साथ  कहना  पड़ता हैं
 कि  इस  मामले  में  oat  तक  कुछ  भी  नहीं  हुसना  है  प्रौढ़  ये  पांच

 सौ
 कम  चारी

 अभी  भी  बेवर बार  हैं  ।  फको  जो  वचन  दिया  गया  था  उस  वचन  का  पालन  तक  नहीं  हुआ  है  |

 में  चाहता  हूं  कि  इस  वचन  क्रो  पुरा  किया  जाप  |  श्री  में  स्टाफ क्री  बात  कहना  चाहता  हुं  |

 अराज  कल  लोगों  की  यह  मान्यता  हो  गई  है  कि  सरकारी  विभाग  ओवर-स्टाइल  हैं  ।  यह  ठीक

 हो  सकता  है  |  लेकिन  में  कहना  चाहता हूं  कि  जहां  तक  पोस्ट  एंड  टेलीग्राफ  डिपार्टमेंट  FT  सम्बन्ध

 यह  सब  ग्रंडर-स्टाफ्ड  यहां  पर  पूरे  लोग  काम  करने  के  लिये  नहीं  दिये  जाते  हैं  झ्र ौर  लोगो  से

 बैलों की  तरह  काम  लिया  जाता  है  ।  ऐसी  हालत  में  जरगर  श्राप यह झ्ाशा यह  भ्राता  करते  हैं  कि  डिपार्टमेंट

 का  काम  इम्प्रूव  होना  तो  वह  आपकी  आशा  पुरी  नहीं  हो  सकती  बैलों  क्रि  तरह  उन
 पर  काम  लाद  देने  से  काम  अच्छा  नहीं  हो  सकता  है  |  आपको  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 कि  स्टाफ  के  मामले  में  सरकार  के  पास  गए  हुए  लोगो  को  एप्वाइंट  किया  जा  सके  ।  सरकार

 अगर  अआथो ह. रट  डिपार्टमेंट  को  दे  देती है  प्र  कह  देती  है  कि  झगर  स्टाफ  को  जरूरत  हो

 अगर  कोई  सुपी  रियर  या  सीनियर  श्राफ सर  यह  समझता  है  कि  स्टाफ  अधिक  होना  चाहिये

 तो
 वह

 फौरन  उस  स्टाफ
 को

 नौकरों  पर  रख
 सकता  इस  तरह

 अगर  किया  जाए

 तो  काम  अच्छी  तरह  से  चल  सकता  ह  यहां  यह  बात  होती है  कि  सरकार  तक

 पहुंचने  में  बहुत  देर  लग  जाती  काम  होता  नहीं  है  ak  उस  से  लोग  चिल्लाते हैं
 कि

 सरकार  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  चला  सकती  कौर  यह  जो  काम  करने  वाले  हैं  वे  बहुत  ढीले

 हैं  ।  मेरे  पास  कुछ  फिगर  हैं  जो  में  पढ़ना  चाहता हूं  ।  चूंकि  वे  श्रंप्रेज़ी  में  हैं  इस  लिये  श्रंप्रेज़ी  में  ही

 पढ़ेगा  :  एक  कार  ऐम०  ऐस ०  साइबर  को  १२००  चिट्ठियों की  बजाएं  कमसे  कम  १६००  से  १८००

 सिद्धियां  aft  घंटा  छाँटना  पड़ती हैं  ।  वहाँ  क्रो  ८५  से  €०  क्रि  बजाए  १२०  १५०  मनीआर्डर

 qWare  करने  पड़ने  हैं  ।  टेलीफोन  आपरेटर  को  १०  या  १४  कालों  की बजाएं  २०  से  ३०  ट्रंक

 कालें  करनी  पड़ती हैं  ।

 fat  जगजीवन राम  :  अब  वे  ata  में  बोलते  हैं  ।

 pat  सोलंकी
 :  इस  लिए  कि  यह  arg में  है  ।  eatratigee BT को  ३०  क्रि  बजाए  ४०  से  wy

 तार  भेजने  पड़ते  हैं  ।  ऐक्ट्रेस  चिट्ठियां  ले  जाने  वाले  को  ३०  अ» क्  बजाए  ७०  से  ८०  तक  एक्सप्रैस

 चिट्ठियां  देनी  पड़ती  हैं  ।  जरगर  यह  बात  होती  है  तो  फिर  हम  उन  लोगो  से  अच्छे  काम  छी  झ्शा

 नहीं  कर  सकते  ।
 इस

 के
 बाद  में  जो  स्ट्राइक  2.0  था  उस

 के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  |  जो स्ट्राइक

 जुलाई  सन्‌  Rego  गेंहू  था  उस  के  बाद  एक  समझौता  सरकार ने  कर  लिया  है  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  किस  से  समझौता  हो  गया  है  ?

 att  सोलंकी
 :

 श्राप  ने  एम्प्लायीज से  किया  है  ।

 शमी
 राज  बहादुर  :  कोई

 समझौता
 नहीं  ु  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 श्री  सॉलंकी  में  ae  जगजीवन  राम  जी  का  झ्राभारी  फि  उन्होंने  इस  समझौते  में  काफी

 हिस्सा  लिया  कौर  झप  लिये  में  ने  उन  we  घन्यवाद  दिया  है  ।  मेंने  क  वे  उत्सुक थे

 कि
 में

 उन
 का  नाम  प्रौर  वहू  रसीद  ले  लिया  है

 ।

 मूलचन्द  qa  qrarara

 इस  समझौते  में  एक  ऐ  वी  बात है  हि  राज  कल  जो  मीटिंग  होती हैं  वहू  सिफ  सा  कल  के  लेबल  पर

 होती हैं  ।  श्राप ने  अराज  तक  पाल  इंडिया  लेवल  पर  उन
 कर्म  मारियो से  कोई  मं  रंग

 नहीं
 का  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  मुझे  ए  क  कहानी  याद  जाती  है  ।  एक  सियार  था  उस  ने  करे  का  खाने पर  बुलाया  ॥
 जब  सियार ने  थाली  उत  के  सामने  रवि  तो  उस  यानी  में  से  सियार  तो  खा  सकता  था  पर  कौजा

 नहीं  खा  सकता  था  ।  कौ  ने  भर  ऐल  ही  फिया  कि  सियार  को  खाने  के  लिये  बुलाया  कौर  शीशी  में

 खतना  रक्ता  ।  उत  में  त  कावा  तो  व्  सकता  था  लेकिन  सियार  नहीं  खा  सकता  AT  |

 श्री  जगजीवन  श्राप  दोनों  जानते  हैं  ।

 श्री  सोलंकी  :  शाप  नगर  इन  मदारियों  से  अच्छी  तरह  से  बात  करना  चाहते  हैं  तो

 पाल  इंडिया नेल  पर  कोई  कॉंफ्रेंस  हानी  चाहिये  ।  मेरे  जानने  में  यह  बात  भराई  है  कि  २५  मई

 को
 एक कांफ्रेंस  होने  वाली  है  ।  में  ar  करता  हूं  कि  इस  चीज़  को  बढ़ाया  जाय  करार  जल्दी  जल्दी

 मीटिंग  रवि  जाये  ।  आप  के  जो  रिले  पनस  पहलें  थे  हाल  इंडिया  aaa  पर  उन  क्रो  फिर  से  स्थापित

 कपा
 जाय

 ताकि
 उन्हें

 जो  कहना हो  वह  वे  कहू  सक  ।  उन  के  पास  काफी  शिकायते  उन  का

 ई  समाधान  नई
 हुमा  है

 ।
 कोई  बात  सरकार

 के
 खिलाफ  हुई  है

 तो  वह  सरकार
 के  दूसरे

 कर्म  वासियों  ने  की  हैं  फंडिंग  डालो  चाहियें  ताकि वे  दूसरी  बातों  को  कह  सकें  ।  ग्रोवर  पहले

 क  बातों  कू  भला  कर  देश  की  तरक़्की  को  सब  सिल  कर  आगे  बढ़ायें  ।

 श्रिया  महोदय  पीठासीन

 एफ  बात  ग्रोवर है  जो  फि  मेरे  मित्र  पहने  कह  TH  हैं  ।  जो  ग्राम  कल  एक्स्ट्रा  डिपार्टमेंटल स्टाफ

 है  उस  को  रेस  प्रशासन त  देत ेसे  सरकार  इन्कार  कर  रही  सरकार
 हैकि

 राजन  कमेटी

 में
 जा

 अपनी  रिपोर्ट
 द दी  है  उत  की  राय  से  वह  ऐसा  कर  रही  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  थि  राजन  कमेटी

 ने  कोई  fate  उन
 के

 डिग्नरनेस  wae  के  बारे  में  नहीं  दी  है  ak  जो  डिभ्मरनेस  अलाउंस

 रेगुलर  स्टाफ  को  मिलता  है  वहीं  इन  जागो  क्रो  भी  मिलना  चाहिये  |  सरकार  क्रो  यह  नहीं  समझना

 चाहि  फि  राजन  कमेटी  की  राय  से  यह  हो  रहा  है  क्योंकि  उस  राय  नहीं  दी  है  ।  राजन

 कमेटी  को  रतो  राय  देने  का  काई  अविकार  सरकार  ने  नहीं  दिया  इस  लिये  राजन  कमेटी  क

 बाच  में  लाके  का  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  शौर  इन  कमेंचारियीं  को  डिम्रनेस  अलाउंस

 मलना  चाहिये  |

 इसके  बाद  यूनिफाम्सें  का
 सवाल

 जाता  है
 ।  सरकार ने  उन  लोगों  को  जाड़े के  दिनों में

 गर्म  कपड़े  देने
 का  निश्चय

 किया  लेकिन  श्रब  भई  के  महीने  गर्मी  के  दिनों  में  उनको

 गम  कपड़ों  का  स्टाक  दिया  जा
 चाह

 यह  वाकई  सरकार  के  लिये  प्रम  की  बात  हूँ  कि  जो
 कपड़े  उनको  जाड़ों  म  सिलने  चाहिये  वे  उनको  गर्मी  में  मिल  रहे  ऐसी  बातें  भी  देखने

 में
 आई

 हैं  कि  बहुत
 स

 कपड़  मल्टि  कार्ड  या  टेकनीकलर्ड  मर  जा  रहे  हैं
 ।

 कोई  भूरे
 रंग  का

 है  कोई  नीला  कोई  लाल  किसी  की  बांह  हरी  हैं  किसी  का  कालर  पीला  है  क्योंकि  टुकड़े

 जोड़  कर  उनको  तैयार  कर  दिया  गया  इस  तरह  की  यूनिफामं  लोगों  को  दी  जा  रही

 wees भें  कुछ  थोड़ा  सा  यह  श्री  करना  चाहता  हूं  कि  श्राखिर  यह  कैसे
 ।

 यह  इसलिये  हुआ
 कि

 १मल  wast  में

 959(A  i)LSD
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 कि  छोटी  यूनिफाम्सं  बनाई  गईं  |  जब  छोटी  छोटी  यूनिफार्म  काम  नहीं  दे  सकीं  तो  उन  को  फिर

 बढ़ाना  पड़ा  |  बढ़ाने  के  लिये  उनको  छोटे-छोटे  पकड़े  लगाने  पड़े  ।  इस  टुकड़े  जुड़ी  यूनिकोड

 को  पहन  कर  कोई  शभ्रादमी  पोस्ट  अाफिस  का  कर्मचारी  तो  नहीं  लग  भल  ही  कोई  जल

 का  आदमी  समझ  लिया  जाय  तो  बात  दूसरी  है  ।  इसलिए  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिसमें

 अच्छी  यूदिफाम  उनको  मिल  सकें  ।

 जो  भेरी  भ्रामरी  प्रार्थना  हे  वह  यह  है  कि  जिन  कर्मचारियों से  हम  काम  लना  चाह

 अगर  उनको  हम  संतोष  नहीं  उनकी  बातों  पर  हम  जल्दी  ध्यान  नहीं  तो  उन

 डिस्सेटिस्फंक्शन  करा  अ्रौर  जब  डिस्सेटिस्फैक्शन  होता  है  तो  इस  तरह  की  हड़तालें  हुई

 करती  हें  कौर  उसकी  वजह  से  देश  की  बहुत  सी  तरक्की  रुक॑  जाती  है  ।  मेरी  सरकार  से  यद

 प्रार्थना  है
 कि  ऐसे  लोगों  के  साथ  वह  अच्छा  बर्ताव  करे  श्र  उनकी  आवश्यकताओं  पर  द्

 पूरा  ध्यान  दे  |

 थ्री  रघुनाथ  सिंह  )  :  अध्यक्ष  में  नये  मंत्रियों का  स्वागत  करता  हूं  साथ

 ही  साथ  जो  दिवसीय  पं  वर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  पूरा  फिया  गया  है  कौर  उस  को  पर्ण  करने  में

 सहायता  मंत्री  महोदय ने  दी  है  उस  के  लिये  उन्हें  धन्यवाद  देता  हुं  ।

 श्री  सुरेख नाथ  द्विवेदी  (  :  wa  कोई  नई  बात  बोलिये  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 यह  नई  बात  है  ।  जहां तक  जहाजरानी  का  सम्बन्ध  इस  में  कोई  ज्यादा

 तरक्की  हमने  नहीं  की  है  ।  हम  देखते  है  कि  संसार  में  करीब  १३  करोड  जी ०५  अर ०  ठी ०  के  जहाज

 हमारे  पास  few  €  लाख  ५५  हजार  जी०  करार  टी ०  के  जहाज हूं  ।  संसार में  जितने  जहाज  हैं  अगर

 उन
 के

 प्रतिशत  के  हिसाव  से  दे  खा  जाय  तो  भारत का  प्रतिशत  ७.७  जाता  किन्तु  से  पहले  वह

 केवल  ५  था  ।  यानी  ८
 वर्ष  में  सिर्फ  २  प्रतिशत  तरक्की  हम  ने  की  है  ।  इस  के  साथ  ही  साथ  इस

 जो  जहाजरानी  वाले  शठता  उनमें  हमारा  स्थान॑  9 kat  है  ।  बल्कि  अगर  देखा  जाय  तो  जो

 स्वेडेत  कौर  डेनमार्क  जेसे  छोटे  छोटे  देश  हूं  हम  उन  से  भी  बहुत  पीछे  हूँ  ।  इसी  प्रकार  से  मगर  देखा

 जाये तो  पसार  में
 जो

 व्यापार  होता  है  उस  व्यापार  में  भारतवर्ष  स्थान  १४  वां  कौर  संसार  में

 जो  व्यापार  होता  है  उस  के  हिसाब  से  भारत  का  व्यापार  केवल  १  iy  प्रतिशत  है  ।  नगर  AS
 १५५  प्रतिशत  हो  प्रौढ़  उसी  हिसाब  से  हम  जहाजों  को  भी  दे  लें  तो  हमारे  बास  कम  से  कैसे  २  मिलियन

 जी०  करार  टो०  के  जहाज  होमे  चाहिये ंथे  |  हम  ने  जैसा  लक्ष्य सन्‌  १६४७  में  स्थिर  किया  थां  उस  में

 करीब  १५
 वर्ष  बीतने  के  बाद

 भी  हमारे पास  १  मिलियन जी  ०  wo टी  ०  के  जहाज कम  हूँ  |

 इत  में  कोई  सन्देह  कि  जब  से  यह  मिनिस्ट्री  बनी  एशिया  कौर  श्री का  में  हिन्दुस्तान  का

 द्वितीय  स्थान  है  स्थान  जापान  का  है  ।  लेकिन  जापान  कौर  हिन्दुस्तान  दोनों  को  नगर  हम
 देखें  तो  हमारे  जहाज  जापान  के  मुकाबले में  १०  परसेन्ट  ठहरते  हू  |  यह  स्थिति  aga  अच्छी  नहीं
 जब  कि  हिन्दुस्तान  का  व्यापार  दिन  प्रति  दिन  अधिक  होता  जा  रहा  है  तो  हमारे  पास  aes  टनेज  का

 कम  से  कम  O8  प्रतिशत  कौर  जरूर
 होना  चाहिये  क्योंकि  जो  हमारे ट्रेड  का  हिस्सा  है  उसके

 जहाज़ों  का  भी  हिस्सा  होना  चाहिये  |

 टेकर  की  जहाँ  तक  सम्बन्ध  करीब ३०  करोड़  रुपया  साल  हम  फॉरेन  शिपिंग  कम्पोज़र  कै
 टैंकर  कै  फ्रंट  के  रूप

 में  देते  है  ।  १२  Re  मिलियन  टन  आइल  हम  हिन्दुस्तान  में  इम्पोर्ट  हैं  लेविन

 हमारे  पास  टेकर
 केवल

 २४,०००  जाँ  आंखें  टी०  के
 हूँ  हमारा  जो  पूरा  जहाज  का  व्यवसाय  हैं

 उसमे
 कर  का

 स्थान  भ्राता  है  २३,  जब कि  सारी  दुनिया में  जितने  जहाज हूँ  उनमें  टेकर  का  परसेंटेज

 भ्राता है
 है

 ३२३  ।
 जब

 कि  वर्ल्ड  का  रेशियो  ३२'३  पर  सेंट है  तो  हमारा  रेशियो  २  पर
 सेंट  है  ।  यह्
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 स्थिति  ठीक  नहीं  हम  जो  ३०  करोड़  रुपया  फॉरेन  शिपिंग  कम्पनी  को  टैंकर  के  फ्रेट  क  रूप  में  देते

 @  इसको  हमें बन्द  करना  चाहिए  |

 मे  रा  सुझाव  है  कि
 झा यन् दा  हम  हिन्दुस्तान  में  जो  तेल  कम्पनियां  हें  उनसे  एग्रीमेंट  करें  तो  हमास

 यह  एग्रीमेंट  होना  चाहिये  कि  जो  भी तेल  हिन्दुस्तान  में  बाहर  से  maa  वह  हिन्दुस्तानी  में

 aaa  |  हमें  प्रयास  है  कि  जब  हमने  इन  ge  कम्पनियों  के  साथ  एग्रीमेंट  किया  उस  वक्त  यह  शतं

 नहीं  रखी  गयी  ।  उनके  साथ  कोई  एग्रीमेंट  हो  तो  उसमें यह  होनी  चाहिए  |

 जहांतक  हिन्दुस्तान  शिपयाडं  का  सम्बन्ध  हैं  उसमें  हम  लोग  बहुत  पीछे  हूं  इस  हिन्दुस्तान

 शिष्यों की  स्थिति  यह  हैं  कि  सन्‌  Peay  तक  जितने  जहाज  बन  सकते हूँ  उनके  लिए  वह  बुक्स है  ।

 wa  एक  भी  ae  जहाज  बनाने  की  कैपिसिटी सन्‌  १९  ६४५  तक  नहीं है  ।  श्राप  देखें कि  हिन्दुस्तान में

 जहां  तक  जहाज  बनाने  के  व्यापार  का  सम्बन्ध हैं  उसमें  संसार  में  हमारा  स्थान  29aT  आता है भ्रौर है

 हम  *३६  पर  सेंट  जहाज़  यहां  बनाते  हैं  ।  हमारी  यह  स्थिति  ठीक  नहीं  है  कयों  कि  हमा री  जो  आवश्यकता

 है  उसके  ard  जहाज  हम  बाहर  से  इम्पोर्ट  करते  है  कौर  उनका  पेमेंट  फॉरेन  एक्सचेंज  में  करते

 हैँ  ।  इसलिए  सबसे  बड़ी  mare  यह  है  कि  जो  कोचीन  में  सैकिड  शिष्यों  बनने  वाला  है  उसमें

 अविलम्ब  हाथ  लगना  चाहिए  ताकि
 हम  देश  में  जरूरत  के  जहाज  बना  सकें  ।

 साथ  ही  साथ  गोझा  हमारे  पास  भरा  गया  है  ।  गोझा  में  जो  पर  निकलता  है  उसमें  भ्रामरी

 का कंटेंट  ६०  परसेंट  होता  है  ।  हम  इस  आइरन  को  जहाज  बनाने  के  उपयोग में  लावें  कौर  वहां  छोटे

 छोट  जहाज  बनाने  की  व्यवस्था  करें  तो  बहुत  भ्रच्छा हो  सकता  है  |

 में  प्राकार  बताना  चाहता हूं
 कि  जहां  तक  कंस्ट्रक्शन  का  सम्बन्ध  इस  दुनिया  में  १४४९

 जहाज  बन  रहें  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  सिफ  २१  जहाज़  बनाने  की  व्यवस्था  श्रौर जो  जहाज

 हिन्दुस्तान  शिपयाडं में बनते में  बनते  हैं  उनको श्राप छोड़  दें  तो  करीब  ६०  हजार  टर्न के  जहाजों कें  ्य अ्राइर

 बाहर दिए  जाते  हम  बाहर से  जहाजों  का  arte  करते  Fag  व्यवस्था  ठीक  नहीं है  ।  हमें

 हिन्दुस्तान  में  इस  व्यवसाय  की  उन्नति  करनी  चाहिए  |

 दूसरी  बात  मैँ  यह  कहना  चाहता हूं  कि  करीब  ६३  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  इम्पोर्ट  में  हम  लोग

 फॉरेन  कम्पनी  को  फ्रेट  के  रूप
 ५  द

 में  देते  हूं
 ।  इस  प्रकार  से  झाप  देखें

 तो
 प्राकार  मालूम  होगा  कि  जब  से

 हिन्दुस्तान की
 रिपब्लिक  बनी  या  १९५२  से  करीब करीब  तक  २०००  करोड़  रुपया  हमने

 फॉरेन  शिपिंग  कम्पनी  को  फ्रेट  के  रूप  में  दिया  जिसमें  से  १३७०  करोड़ तो  एक्सपोर्ट के  फ्रेट के
 रूप

 में
 दिया  ६३०  करोड़  रुपया  इम्पोर्ट  के  फ्रेट  के  रूप  में  दिया  हूं  ।  म  नहीं  समझता कि  भारत

 सरकार क्या  सोचती  है  ।  जो
 दे

 श
 झपने  बजट  का  करीब  २०  पर  सेंट  फारिन  एक्सचेंज  के  रूप  में  विदेशी

 जहाजी  कम्पनियों  को  देता  है  उस
 दे

 श  की  प्राचीन  अवस्था  कैसे  सुधर  सकती  है  यह  मेरी  समझ में  नहीं
 जाता  |  इस  वास्ते  मरा  यह  निवेदन  है  कि  जो  यह  करीब  २००  करोड़  रुपया  सालना  फारिन  शिपिंग दे
 कम्पोज़र  को  हम  फॉरेन  एक्सचेंज  क  रूप  में  रेते  हूँ  ौर  जो  हमारे  हिन्दुस्तान  के

 रुपए

 का  इस  प्रकार

 ट्रे डे नेज  हो  रहा  है  यह  विलम्ब  समाप्त  होना  चाहिए  ।

 हमारे  भाइयो ंने  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी का  नाम  लिया  है  ।  मैं  उनको  स्मरण  दिलाना  चाहता
 है  कि

 दुनिया  में
 जो

 शिपिंग  है  वह  रूस
 a

 चीन
 को

 छोड़  कर प्राइवेट सेक्टर  में  है  ।  हिन्दुस्तान में  भी

 भाप  देखें तो  केवल  २०  पर  सेंट  पबलिक  सेक्टर  में  है  ७६  पर  सेंट  प्राइवेट सेक्टर  में  है  ।  हिन्दुस्तान

 में  लोकतंत्र  हम  लोकतंत्र  को  मानते  हू  ।  इस  प्रकार  जब  लोकतंत्र  को  हम  मानते हैं  तो  झाप  यह  सोचें
 कि  सभी  जहाज का  व्यवसाय  पबलिक  सेक्टर  में  चला  जाए  यह  बात  ग्रनुचित  है  ।  दोनों  सेक्टर  साथ

 साथ  चल  रहे  हैं  प्रौढ़  उनको  चलने  देना  चाहिए  ।  चाहे  वह  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  हो  या  तीन  चार  वर्ष

 में  हिन्दुस्तान में  जो
 शरर

 कम्पनियां  aren  हुई  हू  हमको  उनका  स्वागत  करना  इसलिए
 स्वागत

 करना  चाहिए
 कि  उनके  कारण कुछ  न  कुछ  at  हिन्दुस्तान  रुपया  हिन्दुस्तान में  भ्राता  है
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 श्री  रघनाथ

 कभी  तो  हमारा  २००  करोड़  रुपया  सालाना  फ्रेट  के  रूप  में  बाहर  चला  जाता  है  ।  हिन्दुस्तान  में
 जो

 भी  कम्पनी  कायम  होगी  उसके  कारण  हिन्दुस्तान  का  रुपया  हिन्दुस्तान  में  तो  वह  कम्पनी

 हिन्दुस्तान  के  रुपया  को  बाहर  भेजने  वाली  नहीं  हू  ।

 इसके  बाद  मैं  होस्टल  शिवलिंग  के  बारे  में  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  सन्‌  १९  42.0  में  हमार  पास

 २  लाख  १३  हजार  टन  के  जहाज  कोस्टा  शिपिंग  में  लगे  हुए  थे  प्रौर  सन्‌  १६६१  इतने  समय

 हमारे  कोस्टा  शिपिंग  में  अरब  २  लाख  ७७  हजार  टन  के  जहाज  हैं  ।  अर्थात  दस  बरस  में  हमने  सिफ  ६४

 हजार  जी०  टी०  के  जहाज  कोस्टा  शिपिंग  में  ग्रोवर  जोड़े  हैं  ।  यह  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  है

 इस  हिसाब  से  हर  साल  सिफ  ६  हजार  टन  के  जहाज  हमनें  कोस्टा  शिपिंग  में  बढ़ाए  हू  अगर  हम

 कोस्टा  शिपिंग  को  जोवित  रखना  है  तो  उसको  एक  अच्छे  अधार  पर  कायम  रखना  चाहिए  |  कोस्टा

 शिपिंग  के  वास्ते  जो  टारजेट  निश्चित  किया  गया  था  उसमें  एक  लाख  ३५  हजार  टन  के  जहाज़ों  का

 बाद  है  ।  भ्रमित  सन्‌  १९५१  से  ले  कर  राज  तक  अ्रापतनत  कोस्टा  शिपिंग के  वास्ते  बहुत  कम  किया

 है  ।  अ्रापको  नीति  ऐसो  रही  कि  जिसके  कारण  कोस्टा  शिपिंग  की  तरक्की  नहीं  हो  सकी  ।

 हमारे  मित्र  ने  कहा  कि  दूसरे  लोगों  को  जहाज  देना  चाहिए  |  म  उनसे  स्पष्ट  कहना  चाहता

 किः  जहां  तक  जहाजी  व्यवसाय  का  सम्बन्ध  है  हमें  उसको  भारतीयों  के  हाथ  में  रखना  है  ।  यह  हमारी

 ates  लाइन  ग्राफ  डिफेंस  है  ।  युद्ध  के  समय  हमारे  काम  सकती  इस  वास्ते  इसमें  चाह  कुछ

 अंशों  में  फारिन  कोलेबोरेशन  हो  लेकिन  इसको  हिन्दुस्तानियों  के  हाथ  में  रखना  है  ताकि  आपत्ति  के

 समय  हम  इसका  उपयोग  कर  सकें  ।

 अभी  थोड़े  दिन  हुए  एक  सी  रेलवे  कोऑर्डिनेशन  की  कमेटी  कायम  हुई  थी  ।  हमारे  मिनिस्टर

 साहब  ने  यह  कहा  कि  चूंकि  रेलवे  से  पुरा  कोयला  नहीं  जा  सकता  साउथ  कौर  लिहाजा एक

 मिलियन  टन  कोयला  कोस्टा  शिपिंग  वाले  ढोवें  ।  उनका  पहले  एक  मिलियन  टन  ढोने  का  टारजेट  था

 अब  उनसे  कहा  गया  है  कि  दो  मिलियन  टन  कोयला  नौवें  ।  कोई  भी  आदमी  जो  व्यापार  करेगा  झगर

 उसमें  उसको  दो  पैसे  का  फायदा  नहीं  होगा  तो  वह  उसम  अपना  रुपया  इनवेस्ट  नहीं  करेगा  ।  भाप  देखें

 कि  आपको  एक  मिलियन  टन  कोयला  सौराष्ट्र  श्र  साउथ  को  भेजना  है  ।  उसको  रेलवे  से  भेज

 तो  उसके  लिए  आपको  WYoo  वेगास  की  जरूरत  होगी  श्र  २००  इंजिनों  की  झावर्यकता होगी  |

 इसके  मानी  यह  हूँ  कि  पांच  करोड़  रुपया  इस  मद  में  प्रौर  १५  करोड़  रुपया  एडीशनल  लाइन  बनाने

 में  खर्चे  होगा  ।  इस  प्रकार  २०  करोड़  रुपया  खर्चे  करके  दस  लाख  टन  कोयला  सौ  राष्ट्र  प्र  दक्षिण

 भारत  को  मेज  सकते  ।  लेकिन  प्यार  श्राप  पांच  या  ६  करोड़  रुपया  कोस्टा  शिपिंग  में  इनवेस्ट  कर  दें

 तो  आपका  यह  सारा  काम  हो  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  मानता  हुं  कि  हमको  कोस्टा  शिपिंग  को  बढ़ाना

 चाहिए  |  मंत्री  महोदय  पहले  रेलवे  के  मिनिस्टर  थे  प्रौढ़  अब  ट्रांस्पोर्ट  में  रखा  गए  हैं  ।  इस  तरह

 दोनों का  ज्ञान  है  ।  मैं  ग्राहक  सामने  यह  इकानमी  रखता  हुं  क्या  इस  काम  के  लिए  २०  करोड़  रुपया  खर्च

 करना  प्रबन्ध  है  या  ५  या  ६  करोड़  रुपया  इनवेस्ट  करना  ५  या  ६  करोड़  रुपया  खर्चे  करके  यह

 काम  कोस्टा  शिपिंग  द्वारा  कर  सकते  हैं  |  प्यार  उसको  पनपाया  जा  सकता  हैं  तो  क्यों  न  पनपाया  जाए

 क्योंकि  कोस्टा  शिपिंग  हमारे  देश  के  उत्थान  के  वास्ते  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 श्राप  देखें  कि  art  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  रेलवे  को  योजना  की  कुल  रकम  का  १२

 सेंट  दिया  |  पौर  इसके  मुकाबले  area  शिपिंग  श्र  पास्पोर्ट  को  क्या  दिया है  ?  जहां  तक  शिपिंग का

 सम्बन्ध  ह  उसको  वन प्रा पन  पोर्ट  प्राणी  सब  जोड़  कर  कुल  R48  करोड़  रुपया  दिया  है  इससे
 झप

 चाहते  हें  कि  भारत  वर्ष  के  शिपिंग  की  तरक्की  हो  ।  इसमें  हारबर  भी  शामिल  लाईट  हाउस
 भी

 शामिल  हैं  पौर  दुनिया  भर  की  चीजें  शामिल  हैं
 ।  इससे  काम

 हो
 नहीं  सकेगा

 |
 आप  देखें  कि  रेलवे

 का  सम्बन्ध  तो  ग्रन्तदंशीय  ट्रांस्पोर्ट के  साथ  है  अराज  रेलवे  देश  के  ट्रांस्पोर्ट  का  ८०  प्रतिशत  काम  करती
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 है  प्रौढ़  जहां  तक  पैसिंजर  ट्रेफिक  का  सम्बन्ध  हैं  रेलवे  उसका  ६०  पर  सेंट  काम  करती  है  ।  लेकिन  नहीं

 तक  थे  फाइव  इयर  प्लान  के  टार्गेट  का  सवाल  है  १२  प्रतिशत  रेलवेज को  दिया  है  ।  अगर उस  में  से ५ ११५
 सिर्फ  ५  परसैंट  श्राप  शिपिंग  को  दे  देते  तो  उसका  फल  यह  होता  कि  २००  करोड़  रुपया  जो  प्राज  हमारे

 देश  का  बाहर  जा  रहा  है  उस  में  से  कम  से  कम  २५,  ३०  AT
 Yo

 करोड़  रुपया  सालाना  बचा  सकते

 एक  तरफ  तो  श्राप  की  प्रो  से  न  एक्सचेंज  के  वास्ते  इतने  जोर  से  झा वाज  उठाई  जाती  है  कि

 हमा  पास  फौरेन  एक्सचेंज  नहीं  सारा  काम  हमारा  बिलकुल  झटका  हुआ  है  दूसरी  तरफ

 २००  करोड़  रुपया  हर  साल  बाप  विदेशी  कम्पनियों  को  एक्सचेंज  के  रूप  दे  देते  हैं  यह  व्यवस्था

 ठीक  नहीं  है  इसका  दी  घ्ातिशीघ्र  जैसे  भी  हो  अन्त  होना  चाहिए  |

 अन्त  में  मैं  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  शिपिंग  का  सम्बन्ध  है  इसको  ठोस  प्रायर टी

 अपको देनी  चाहिए  ।  are  देख  रहे  हैं  कि  तीन  शिपिंग  लाइनें  हम  से  कम्पीट  करने  के  वास्ते  जारी

 हो  रही  हैं  ।  जापान  और  मलय  एशिया  से  एक  लाइन  जारी  हो  रही  है  जोकि  फारस  तक

 जायगी |

 बाप  ने  देखा  होगा  कि  साउथ  ईस्ट  मलैशिया  के  देशों  ने  एक  दल  बना  लिया  है  कौर  वह

 भी  चाहते  हैं  कि उनकी  भी  एक  शिपिंग  लाइन  हो  ।  झगर  जापान  एक  बार  पाकिस्तान  के  मलेशिया

 देशों  के  साथ  इस  ट्रेड  में  गया  तो  जाहिर  है  कि  हमारी  इंडियन  शिपिंग  के  व्यापार  को  उससे  धक्का

 लगेगा
 |

 जो  मार्केट  इस  हमारी  दुनिया  में  है  उस  मार्केट
 को

 हमें  कायम  रखना  चाहिए
 |

 फौरन

 एक्सचेंज न  हो  तो  दूसरे  कामों को  रोक  कर  वह
 फौरन

 एक्सचेंज  शिपिंग  के
 वास्ते

 ले  लेना  चाहिए

 कौर  ज्यादा  से  ज्यादा  जहाज  भराने  चाहिए  ताकि  हम  इस  ड्रेनेज  को  रोक  सकें  |

 जहां  तक  कोस्टा  शिपिंग  का  सम्बन्ध  है

 महोदय  :  कोस्टा  शिपिंग  से  तो  श्री  साहिल  पर  उतरने  का  गया  |

 श्री  रघुनाथ  fag  2
 नगर  झापका  बैठ  जाने  के  लिए  रादेश  हो  तो

 में
 बैठ  जाने

 को
 तैयार

 कोस्टा  शिपिंग  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  मैं  ने  से  रजें  किया  कि  इसका  फ्रेट  एंकोनामिकल

 होना  चाहिए  |  हमारे  भूतपूर्व  रेलवे  मिनिस्टर  जोकि  ara  ट्रान्सपोर्ट  के  मिनिस्टर  हैं  यहां  पर  बैठ  हुए
 उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ३५  रुपये  में  एक  टन  कोयला  कलकत्ते  से  सौराष्ट्र  तक  ले  नाया

 जाय  यह  नामुमकिन स्वाभाविक  है  कौर  झ्ंनएकोनामिकल है  ।  इस  वास्ते  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 कोई  एकोनामिकल फ्रैट  फिक्स  किया  जाय  ।  यह  जो  कोस्टा  शिपिंग  के  जहाज  हैं  उन  को  श्राप  कोयला

 दीजिये  ताकि  उनकी  भी  तरक्की  हो  सके  ale  वह  भी  जी  सकें  ।

 जहां  तक  शिपयाडे  का  ताल्लुक  है  जो  सेकेंड  शिपयार्ड  होने  वाला  हैं  उसकी  व्यवस्था  में  .  .  ,  .

 श्री  वारियर
 :

 वह  विश्व  के  प्रयाप  दरों  के  मुकाबले  में  कैसे  है
 ?

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 बहुत  लो  है  |

 ३५००  मील  की  हमारी  कोस्ट  लाइन  है  ।  श्राप  चाहते  हैं  कि  ३५००  मील  में  कोई  ३५  रुपये

 में  एक  टन  कोयला  ले  जाय  यह  असम्भव  है  कौर  हो  नहीं  सकता  है
 ।

 ग्रुप  चाहे  कोई
 भी

 कानून  बनाइये

 qe  चल  नहीं  सकता  हैं  |

 तीसरी  बात  हमें  यह  कहनी  है  कि  जहां  तक  सेकेंड  शिष्यों  का  ताल्लुक  है  इसे  श्रविलम्ब  हाथ

 में  लेना  चाहिए  शौर  जो  बाहर  से  टिप्स  भरा  रहे  हैं  उनको  बंद  होना  चाहिए  ।

 चौथी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  बैंकर्स  का  सम्बन्ध  है  चूंकि  हमारे  यहां  घायल
 कम्पनियां  wart  कम्पनियों  को  हम  बाध्य  करें  कि  हमारे  जो  जहान  हैं  उनमें  लायें  ।

 मूल  ATs  में
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 रघुनाथ  र्स

 अखिरी  बात  मैं  यट  कहना  चाहता  हूं  कि  अ्रमरीका  ने  जो  यह  Yo-Yo  परसैंट  का  नियम  बनाया

 है  कि  इस  प्रमोशन  से  व्यापार  होगा  अर्थात्‌  ५०  परसैंट  हमारे  जहाजों  से  सामान  माता
 है

 तो

 ५०  परसैंट  दूसरे  जहाजों  से  भी  सामान  ae  ।  यह  जो  प्रमोशन  है  इसको  हिन्दुस्तान  को  भी  कायम

 रखना  चाहिए  ।  प्यार  इंग्लैंड  से  हमारे  यहां  सामान  जाता  है  तो  इंग्लैंड  को  हमें  यह  कहना  चाहिए  कि

 Yo  परसैंट  हमारे  नहवा  में  सामान  जायगा  ५०  परसैंट  सामान  बाहर  के  हाथों  में  आयेगा  |

 मैं  आपको  एक  बार  फिर  धन्यवाद  देता  हूं  प्रौढ़  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां तक  शिपिंग  का  सम्बन्ध

 खाली  व्यापार  से  ही  इसका  सम्बन्ध  नहीं  है  बल्कि  यह  सेकेंड  लाइन  प्राण  डिफैंस  भी  है  a  इस

 वास्ते  वीघ्रातिशीधघ्ि  जहां  तक  सम्भव  हो  उन्नति  की  जाय  तो  अच्छा है है  |

 हरि  विष्णु  कामत
 :

 परिवहन  कौर  संचार  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं
 न

 केवल  देश  के

 झा धिक विकास  के  परन्तु  देश  की  सुरक्षा  के  लिये  भी  किन्तु  परिवहन  नीति  की  महत्वपूर्ण  समस्या

 अर  समन्वय  की  भ्रांत  सरकार  का  रवैया  वैसा  नहीं  है  जैसा  होना  चाहिये  |

 सरकार ने  १९४५६  में  इस  मामले की  जांच  के  लिये  उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त की
 थी  ।

 तीन  वर्ष  बीत  गये  हैं  ।  समिति  ने  कभी  नीलमुद्र  भी  नहीं  प्रस्तुत  किये
 ।

 समिति  ने  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन

 PERL  में  प्रस्तुत  किया  ।  सरकार ने  समिति  से  सहयोग  नहीं  किया  ।  उन्हें  अपे  गीत
 जानकारी

 केवल  दो  राज्य  सरकारों  से  मिली  है  ।

 समिति ने  प्रूढोम  में  एक  दूतावास के  राजदूत  को  उस  देश  में  परिवहन  के  बारे  में  कुछ  जानकारी

 के  लिये  परन्तु  उन्होंन  कोई  नहीं  की  ।  फिर  प्रधान  मंत्री जी  के  दावत  देने  से  उन्होंने

 अपेक्षित  जानकारी  दी  ।  समिति  ने  कहा  है  कि  इस  तरह  सहायता  से  समिति  तृतीय  योजना  के  भ्र्न्त

 तक  प्रतिशत
 दन

 दे  सकेगी  |  इस  से  तृतीय  योजना  को  हानि  होगी  क्योंकि  परिवहन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 मैं  ने  एक  दूत  मंडल  के  सहयोग
 न

 करने  के  बारे  में  कहा  ।  इस  देश  कों  तृतीय  योजना  कार्यान्वयन
 के  लिये  सरकार  की  रुष्टा  प्रता  के  लिये  एक  विशेष  ga  थे  मना  पड़ा  ।  उन्हों  ने  जो  कुछ  अच्छा  काग

 उस  के  लिये  उन्हें  विष  दे  कर  मार  दिया  गया  ।  इस  काम  में  सत्तारूढ़ दल  के  कुछ  व्यक्तियों की  भी
 साजिश

 थी
 |

 इस  लिये  माननीय  मंत्री
 व

 प्रधान  मंत्री  इस  मामले  के  विषय  में  कौर  जानकारी  दें  ।

 श्री राज  बहादुर  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले का  परिवहन  कौर  संचार  मंत्रालय

 की  अनुदानों  की  मांगों  से  क्या  सम्बन्ध  है  ;

 झच्यक्ष  महोदय  :  माननीय
 सदस्य  पर बोलें ।  यह  इस  मंत्रालय से  सम्बन्ध  नहीं

 रखता

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 जहां  तक  परिवहन  की  मांगों  के  प्राक्कलन  का  सम्बन्ध  है  समिति  को

 दो  बातों
 पर  जानकारी चाहिये  ।  (१)  परिवहन  सुविधाओं  शौर  उन  के  प्रयोग  की  शारीरिक

 तालिका  (२)  कुल  slaw  विकास  का  कार्यक्रम  जिस  से  आर्थिक  शर  सामाजिक  लक्ष्यों  का  पता  चलेगा

 कौर  ates  कार्यवाही  जिस  का  पूर्वावधारण  करना  है  की  मात्रा  कौर  प्रकृति  का  भी  पता  चलेंगी  ।

 इन  दोनों  मामलों  व  सम्बन्ध  में  निश्नोगी  समिति  ने  कहा  है  कि  थोड़ी  जानकारी  उपलब्ध  है  और

 थोड़ी  जानकारी  दी  गई  है
 ।

 परिवहन  sale  योजना के  लिये  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण है  ।  इस  के  विषय

 हे  सरकार  का  रवैया  ठीक  नहीं  है  ?

 मुख्य  समस्या  जो  राष्ट्र  के  सामने  है  वह  है  सड़क  शर  रेल  परिवहन  का  समन्वय  |  ASH श्री  र  रेल

 परिवहन  के  समन्वय  के  तीन  विकल्प  हैं
 ।

 एक  तो  स्वतन्त्र  दूसरी  सरकार मा  द्वारा
 नियंत्रण

 मूल  अंग्रेजी
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 ऑर  तीसरा  परिवहन  के  सब  साधनों को  इकट्ठा  करना  ।  इन  विकल्पों पर  सरकार  ने  समिति
 कौ

 राय नहीं दी  है  ।  मै  माननीय  मंत्री  से  पूछता  हूं  कि  सरकार  का  इरादा  समिति  की  सहायता करने  का  है

 ताकि  हमारे  परिवहन  प्रणाली  की  स्पष्ट  तस्वीरें  हमें  पता  चले  |

 परिवहन वे  राष्ट्रीयकरण को  भिन्न  ढंग  से  करना  चाहिये  |  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकारी

 उपक्रमों  की  समिति  तो  नियुक्त  करती  है  उस  का  सभापति  विरोधी  दल  का  सदस्य  होना  चाहिये

 पहली  पालियामेंट  में  जल  द्वारा  परिवहन  का  मामला  उठाया  गया  था  ।  मैं  सरकार  को  सुझाव  देता  हूं

 कि  गंगा  और  कावेरी  को  जोड़ने  के  विषय  पर  विचार  किया  जाय  |  नहरों के  जल  से  एसा  किया  जाय

 जो  कि  जल  द्वारा  परिवहन  का  नया  तरीका  बतायेगा  ।  मेरी  है  १०  शर  १४५  वर्षों  में  देश  में  जल

 द्वारा  परिवहन  हो  जायेगा  |

 डाक  गौर  तार  बोर्ड  रेलवे  बोर्ड  की  तरह  महत्वपूर्ण  हूं  ।  उनमें  समानता  होनी  चाहिये  |  डाक

 तार  विभाग  में  काम  की  मधन  द्वारा  किए  जाने  की  स्थिति  है  ।

 मैं  इस  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  कि  डाकखानों  में  जो  भ्रातृ  रिक्त  विभागीय  स्टाफ  है  उन्हें  मंहगाई

 भत्ते  का  लाभ  जो  कि  दूसरे  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों को  मिला  है  मिलना  चाहिये  |  इस  मामले पर

 विचार  होना  चाहिये  ।  तार  कार्यालयों  में  तारें  डिलिवरीਂ  व  साधारण  डाक  द्वारा  भेजने  की

 श्रीफली  को  बन्द  कर  देना  चाहिये  |

 पन्त  में  मैं  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  केਂ  विषय  में  कहूंगा  पिछले  कुछ  वर्षों  में  का  रपोरेशन
 ने  बहुत  फिजूल  खर्च  किया  ।  पहलेਂ  डो है बिल  प्रौढ़  डोज  पर  कौर  बाद  में  वाईकिंग  पर  ।  मुझे  है

 कि  ऐसी  गलती  फिर  नहीं  होगी  ।

 जो  बाहर  से  पेंट  भाते  उन्हें  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  जब  भारतीय  बाहर  जाते  तो  उन्हें

 श्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  |  इस  तक  बावजूद  भी  हमारे  देश  को  पर्यटक  बहुत  कम  कराते  हैं  शायद  इस  का

 कारण  नशाबन्दी  है  ।  माननोय  मंत्री  इस  विषय  पर  विचार

 परिवहन  कौर  संचार  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती-प्रस्ताव  प्रस्तुत

 दिय  गये  :--

 माग  कठौती  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  ग्राघार  कटौती  की

 सख्या  प्रस्ताव  राशि

 सख्या

 g  भ्  रे  छ  ्र

 ठप्प  |  श्री  ह  रिविजन  कामत  faster  समन गत  परिवहन  १००  रुपये

 नीति  बनाने  में  भ्र सफलता

 ठप्प  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  विकसित  क्षत्रों  के  सम्बन्ध  में  १००  रुपय

 परिवहन  नीति

 as  ३.  श्री  शिवमणि  स्वामी  देश  में  सामाजिक  सुधारकों  १००  रुपय

 और  ऐतिहासिक  व्यक्तियों  की

 स्मारक  टिकटें  छापने  की  नीति

 os  ४  श्री  शिमाली  स्वामी  ग्रामों  र  राष्ट्रीय  राजपथीं  से  १००  रुपय

 दूर  स्थानों  मे  परिवहन ति
 धि
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 ae  श्री  शिवर्माति  स्वामी  तुंगभद्रा  मुख्य  नहर  कौर  सब  १००  रुपये

 नदी  परियोजनाश्रों

 क  नहरों  में  नौवहन  सुविधायें

 दी  जाने  की  श्रावइ्यकता

 पव  १२  श्री  मे०  क०  कुमारन  द्वितीय  जहाज  निर्माण  कारखाने  १००  रुपय

 के  प्राविधिक  परामर्श

 दाता  नियुक्त  करने  में  देरी

 oo  Re  श्री  वॉरियर  केरल  क्षेत्र  में  राष्टीय  राजपथ  १००  श्पयं

 संख्या  ४७  को  चौड़ा  करने

 के  काम  को  शीघ्र  समाप्त

 करने  की  झावइ्यकता

 Yo ao  श्री  वारियर  चेथुराय  पुल  के  निर्माण  के  लिये  १००  रुपये

 सहायता  की  झ्रावश्यकता

 कप  se  श्री  वारियर  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  RAC  १००  पय

 निन्दा कारा  ga  के

 निर्माण  के  तेज  करने  की

 दिखता

 ठप्प  व्र  श्री  वारियर  केरल  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजपथ  १००  रुपयें
 संख्या  ४७  की  *लोडਂ  क्षमता

 के  सर्वेक्षण  की  are  स्तर

 से  नीचे  के  भागों  को  ऊंचा
 करनें  की  अ्रावइ्यकता

 ८्८  दे  श्री  वारियर  मशहूर  राज्य  सड़कों  को  ऊंचा  १००  रुपयें
 करनें के  और  पुलों

 श्र  पुलियों के  पुननिर्माण  के
 लिये  अधिक  निधियां  देने  की

 अ्वइ्यकता

 कप  श्री  वॉरियर  करंगानोर  श्राबन्ध  पानी के  शौर  १००  रुपये

 छोटे  पत्तन  के  पुनर्निर्माण के

 लिये  समुद्रवंग

 की  झ्रावदयकता

 GG  vy  श्रीवारियर
 त्रिचूर  नगर  मे  भ्र पने  ore  चलने  १००  रुपय

 वाला  टेलीफोन  सिस्टम



 ३१  १८८४  मतदानों की  मांगें  २७०५

 श  २

 प्  श्री  वॉरियर  कोचीन  बन्दरगाह  शर  त्रिचूर  के  १००  रुपय

 बीच  में  परिवहन  स्तर  को

 मानाकोडी झील  के  द्वारा  गहरा

 करने की  ऑ्रावश्यकता

 ao  ह ँ9  श्री  वारियर  सड़क  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  १००  रुपय

 के  लिये  राज्यों  के  ऋण  के  रूप

 में  अधिक  निधियां  देने  की

 आवश्यकता

 ae  CG  श्री  वारियर  इना मार  निकास  पर  पुल  १००  रुपय

 बनाने  की  श्रावस्यकता

 ध्प्घ  wR  श्री  वॉरियर  राष्टीय  राजपथ  स्सख्या ४७ पर ४७  पर  १००  रुपये

 जहां  पर  नाला कुट्टी  नदी पर  से
 गुजरता  है  अलग  सड़क  पुल  बनाने

 की  झ्रावद्यकता

 ङ्घ  Yo  श्री  वॉरियर  करंगानोर  को  नवीन  द्वीपों  से  १००  रुपय

 जोड़ने  के  लिए  पुल  बनाने  की

 आवश्यकता

 कप  Xf  श्री  वारियर  कोचीन  बन्दरगाह  के  लिए  पत्तन  १००  रुपय

 न्यास  निर्माण में  विलम्ब

 as  श्रे  श्री  वारियर  कोचीन  पत्तन  में  श्राघूनिकतम  200.0  रुपये

 मुरम्मत  करने  की  दुकान

 स्थापित  करने  के  लिए  विदेशी

 मद्र  देने  की  भ्रावश्यकता

 कप  श्रे  श्री  वारियर  कोचीन  पत्तन  में
 सुखी  गोदी  बनाने  १००  रुपय

 की  झ्रावदयकता

 as  YY  श्री  वॉरियर  गर  सरकारी  दलों  को  टेलीफोन  १००  रुपये

 सम्बन्धों  की  अधिक  सुविधाएं

 देने को  आवश्यकता

 ao  4X  श्री  वॉरियर  दिल्ली  wie  त्रिवेन्द्रम  मैं  १००  रुपये

 कोइम्बटोर  भ्रमित

 टेलीफोन  लाइनें  देने  की

 आवश्यकता
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 aa  ह क  शी  कोया  नका  श्र  मंगलौर  के  म  १००  रुपये
 में  नहर  नौपरिवहन के  विकास

 की  अवस्यकता

 oc  re  श्री  कोया  दूसरे  जहाज़  बनाने  के  कारखाने  १००  रुपये

 के  निर्माण  में  देरी

 aq  XG  श्री  कोया  कालीकट  में  हवाई  अ्रडट्डा  बनाने  १००  रुपये

 की  श्रावद्यकता

 aa  KE  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  डाक  तार  विभाग  १००  रुपये

 चोरियों  की  नेशनल

 के  प्रतिनिधियों  पौर  डॉक

 और  तार  विभाग  के

 संचालक  के  बीच  में  मासिक

 बैठकें  करने  की

 आवश्यकता

 as  ६०  श्री  स०  Ato  बनर्जी  नागपुर  से  रात  को  हवाई  डाक  १००  रुपये

 सेवा  आरम्भ करने  की

 अनावश्यकता

 कप  द्  श्री  स०  मो०  बनर्जी  १००  रुपये गूगल  जल  पोतकों  से  झगड़े  का

 शान्तिमय  फैसला  करने  की

 अ्वर्यकृता

 aa  द्र  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  कर्मचारियों से  झगड़े  निपटाने  के  १००  रुपये

 लिए  बातचीत  करने  की

 प्रणाली  की  प्रा वश्य कता

 ao  ्  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  १००  रुपयें १९६०  की  हड़ताल  के

 बाद  नौकरी  से  हटाये  गये

 चोरियों को  दुबारा  काम
 पर

 लगाने  की  अ्रावश्यकता

 go  द्  श्री स०  मो ०  बनर्जी  ego HT AsATT की  हड़ताल  में  भाग  १००  रुपये
 लेने  के  कारण  जिन  कर्मचारियों

 का  वेतन  अनुशासनीय

 वाही  से  कम  कर  दिया  गया  था

 उन्हें  फिर  पहला  वेतन  देने  की
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 ao  द्  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  टेलीग्राफ  जांच  आयोग  के  १००  रुपये

 वेदन  के  कार्यान्वयन  की

 अ्रावदयकता

 aa  द्  श्री  स०  मो०  बनर्जी  श्रीराम  एस०  पुनर्गठन  समिति  १००  रुपये

 को  कार्यान्वित  करने  की

 अनावश्यकता

 ao  &9  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  असैनिक विमान  चालन  के  १००  रुपये

 चारियों  के  लिए  केतन  झ्रायोग

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 करने की  झ्रावश्यकता

 कप  द्  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  गर  सरकारी  वायु  सेवायों  के  १००  रुपयें

 राष्ट्रीयकरण  की

 ao  RE  श्री  अअ  Fo  श्री  नारायण  केरल  महान  १००  रुपये

 समाज  सुधारक के  सम्मान  में

 स्मारक  टिकटों जारी  करने

 की  आवश्यकता

 aq  ov  श्री  अ०  वृ०  राघवन  कुंजन  केरल  के  समाज  १००  रुपये

 सुधारक  के  सम्मान  में  स्मारक

 टिकटे  ज।री  करने  की

 कता

 os  OX  श्री  प्र ०  व०  पा ज्ञासी  कुंजाली  १००  रुपयें

 थावोली  उन् तिया  रचा

 केरल  के  महान  योद्धाओं के

 सम्मान  में  स्मारक  टिकटें

 जारी  करने  की  भ्रावइ्यकता

 oe  दे  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  अगले  मौसम  में  वर्षा  की  ठीक  १००  चक रुपय

 मात्रा  जानने  के  लिए  वैज्ञा  निक

 गक्बणा की भ्रावश्यकता की  भ्रावश्यकता

 Eo
 ग्रामों  में  वर्तमान  सड़कों  को  पक्का  १००  रुपये att  दिव् मू ति  स्वामी

 बनाने  के  लिए  राज्यों  को

 अधिक  watt  देने

 झावइयकता
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 Eo  ७६  श्री  कोया  भूमि  विकास  योजनाओं  १००  रुपये

 सड़कें  कायम  के  लिए

 राज्य  को  अ्रधिक  निधियां  देने

 की  अ्रावश्यकता

 Re  gy  श्री  इम्बीचिबावा  केरल  के  त्रिचूर जिले  में  चौथे  १००  रुपये

 पुल  को  तृतीय  पंच  वर्षीय

 योजना  में  केन्द्रीय  योजनाओं

 में  शामिल  करने  की  प्रा वश्य कता

 &  १  १६  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  मैसूर  में  हुबली-गुराटाकल  १००  रुपये

 कोप्पाल-हेसारूर-लायागली

 से  कारगर  तक  के  रास्ते  की

 राष्ट्रीय  राजपथ  में  बदलने

 की  अवस्यकता

 द्र  ५७19  श्री  कोया  केरल  केਂ  कोझी कोने  जिले  में  १००  रुपये

 कादालुण्डी  पुल  के  केन्द्रीय

 योजना  के  रूप  में  निर्माण

 आरम्भ करने  की  झ्रावस्यकता

 &8  ८  श्री  कोया  केरल  में  करंगानोर  द्वारा  जाने  200  रुपये

 वाली  अ्रलवायी से  कालीकट  तक

 की  सड़क  को राष्ट्रीय राजपथ  में

 बदलने  प्रौर  पश्चिमी किनारे

 की  सड़क  को  छोटी  करने  की

 झावर्यकता

 i  we  श्री  कोया  दोर नूर से  कालीकट  तक  रेलवे  १००  रुपय

 लाईन के  समानान्तर  जाने

 वाली  सड़क  को  राष्ट्रीय

 पथ  बनाने  प्रौढ़  राष्ट्रीय

 पथ  संख्या ४७  से  जोड़ने  की

 आवश्यकता |

 २  ge  श्री  इम्बीचिबावा  केरल  समुद्र  तट  के  पुरानी  ग्रामीण  १००  रुपयें

 शिल्प  चलने  वाले  जहाजों
 के  व्यापार  का  विकास  ग्रोवर

 उसे  आधुनिक बनाने  की
 रास्ता

 a  yg wt
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 € २  ८0  मे  सान  १००  रुपये कोचीन  बन्दरगाह पर  हज  aifarat

 के  लिए  नौवहन  सुविधाएं  दे  ने

 की  आवश्यकता

 Rk  res  श्री  To  ०  झ  केरल  में  पेंशन  के  विकास  के  लिए  १००  रुपये
 केन्द्रीय क्षेत्र  में योजनाइ  को

 मंजूर  करने  की  श्रावइ्यकता ।

 &&  पडे  श्री  कोया  केरल  में  बेपाट  पत्तन  के  विकास  १००  रुपये

 की  आवश्यकता

 &&  घ्  श्री  कोया  केरल  में  पेंशन  विकास  केਂ  लिए  १००  रुपय

 अधिक  प्रचार  की  प्रा वस् यकता

 &&  पप्  श्री  अठ  व०  राघवन  केरल  में  केन्द्रीय क्षेत्र  में  oes  १००  रुपये

 के  विकास  के  लिये  बाड़ा गारा

 में  ei = a
 स  ड  बैकਂ  लेने  की

 दिखता

 €  ७  ce  श्री  शिवपुरी  स्वामी  ग्रामों  में  छोटे  डाकखानों  में  १००  रुपये

 क्रम  बढ़ाने  की  आवश्यकता

 gg  र्  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  करनाटक में  १२  वीं  शताब्दी  में  १००  रुपये

 पहला  लोक-सुधारक  श्र

 वइवर के स्मारक के  स्मारक  टिकट

 जारी  करने  की  झ्रावइ्यकता

 PAC)  पद  श्री  कोया  अतिरिक्त  विभागीय  डाक  १००  रुपये

 चोरियों के  वेतनों  में  वृद्धि की
 आवश़्यकता

 ७  ८४  श्री  कोया  बड़े  देशभक्त  मौलाना  मुहम्मद  १००  रुपय

 अली  के  स्मारक टिकट  जारी

 करने  की  श्रावइ्यकता

 &c>  Re  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी
 मैसुर  राज्य  के  रायचूर  जिले  के  १००  रुपय

 सिधानूर

 ताल्लुक़ात में  तार  कार्यालय

 खोलने की  प्रावइ्यकता  |

 és  30  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  ५  हजार से  श्रमिक  जनसंख्या  वाले  १००  रुपय

 सभी ग्रामों व  नगरों  मेंਂ  डाक

 तार  कार्यालय खोलने  की

 श्रावइयकता
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 é  कप  श्री  To  qo  च्  काल  के  कोजीकोड  जिला  में  नादा  १००  रुपये

 कुट्टी या दी  श्र

 म्बार में  टेलीफोन  कौर  तार

 कार्यालय  खोलने

 |

 १३६  ३४  केरल  में  राष्ट्रीय  राजपथ  विकास  १००  रुपये श्री  म०  Fo  कमान

 योजना  पर  काम  तेज़  करनें

 की  अवस्यकता ॥ |

 १३६  २५  श्री म०  के०  कुमारन  पश्चिमी  समुद्र  तट  के  १००  रुपये

 विकास  पर  काम  को  तेज  करने

 की  ग्रावद्यकता

 १२६  €  रे  श्री  ्र०  व०  राघवन  कोज़ीकोड  जिला  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  १००  रुपये

 में  मोटर  चल  सकने  की  सड़कों

 को  बनाने केਂ  लिये  केरल  राज्य

 fare  श्रमिक  सहायता

 देने  की  आवश्यकता |

 १३७  39  att  शिवमूर्ति  स्वामी  कटवार  मंगलोर  को  बड़े  पसन  १००  रुपये

 में  बदलनेਂ  की  ऑ्रावस्यकता |

 १३७  न  श्री  इम्बीचिबाबा  .  कोचीन  से  यातायात  बन्ने  के  १००  रुपये
 कारण  कानूनी  को  अनुपूरक

 पत्तन  बनाने  की  अ्रावश्कता |

 229.0  ey  श्री  कीया  केरल में  बकोटे  को  बड़े  पत्तन  १००  रुपये

 में  बदलने  की  झ्रावइ्यकता |

 १३७  Eg
 श्री

 व०  त०  राघवान्‌  बकोटे  को  बड़े  पत्तन  में  बदलने  १००  रुपये
 की  झ्रावस्यकता |

 229.0  १०३  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  तटीय  पंचवर्षीय  योजना  में  परदीप  १००  रुपये
 को  सब  मौसमों में  काम  जाने

 वाला  पत्तन  बनाने  की

 |

 १३८  &&  श्री  इम्बीचिबावा
 कोजीकोडे पर  हवाई  की  १००  रुपये

 TRAD  |

 १३८  १००  श्री म०  के०  कुमारन  १००  रुपये न्िवेन्दरम
 हवाई  अड्डे  को

 र्‌  ही  हवाई  अडडा  बनाने

 की  झावइ्यकता
 नत  ननिनिनीनीनदिऔिविविवििवििविििधि



 २७११ ३१  १८८४  ग्रनुदानों की  मांगें

 para  महोद य
 :

 ये  सब  कटौती  प्रस्ताव  अब  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  हैं
 ।

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  माननीय  मंत्री  की  कठिनाइयां  और  समस्याएं  समझी  जा  सकती  हैं

 किन्तु अब  aaa  गया  हैं  कि  देश  की  एक  अधिक  समन्वय  वाली  परिवहन  नीति  होनी

 चाहिये  |

 चूंकि मैँ  एक  तटीय  क्षेत्र  से  श्राई  हूं  पटी  ga  बात  की  चिनता  है  कि  रेलवे  कौर  जहाज़ी  कम्पनियों

 की  नीति  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  रत्नागिरी  ज़िले  मैं  कोंकण  नौवहन  सेवा  के  बन्द  होने  का  ख़तरा  हैं
 |

 यह  सेवा  बम्बई  से  निकटवर्ती  तटीय  स्तनों  तक  यात्रियों  को  ले  जाती  सिंधिया  स्टीम

 नेविगेशन  कम्पनी  जो  कोकेन  सेवा  चलाती  कहना  है  ।  कि  यह  सेवा  श्रलाभप्रद  है

 इस  लिए  वह  या  at  अपनी  हानि  के  _ferg  प्रतिकर  चाहती  है  यह  बन्दे

 करना  चाहती  हैं  ।  चूंकि  इस  क्षेत्र  में  कोई  रेल  नहीं  इस  लिए  यात्रियों  को  जहाज़ों

 द्वारा  ही  जाता  पड़ता  है  ।  यात्रियों  का  जो  भ्र धि कतर  बम्बई  में  काम  करते  हैं  जिले  में  झपने  घ

 को  प्राय  जाना  पड़ता  है
 ।  इस  लिए  इस  सेवा  को  बन्द  नहीं  किया  जा  सकता

 भर  न  ही  इस  गरीब

 जिले  के  लोगों  के  लिए  oat  जाने  का  किराया  बढ़ाना  उचित  होगा  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  में  या

 तो  सरकार को  जहाजी  सेवा  क हाथ  में  ले  छेनी  चाहिये  या  सीरिया  कम्पनी  को  झपना  घाटा  पूरा

 करने के  लिए  साहाथ्य  देना  चाहिये  ।  यात्रियों  पर  किरायों  का  अधिक  बोझ  डालना

 उचित्त  नहीं  होगा  |  कोयले को  समुंद्र  द्वारा ले  जाने  के  बारे  में  अनुमानित  आवश्यकता  प्रति  वर्ष  २०

 लाख  टन  किन्तु  तटीय  जहाज़  मालिक  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।.  इस  में  उनका  दोष

 नहीं है  ।  वे  कई  वर्षों  तक  समुद्र  द्वारा  ले  जानें  के  लिए  कोयलें की  मात्रा  बढ़ाना  चाहते  थे  किन्तु

 उस  समय  रेलवे  मंत्रालय ने  या  जना  को  स्वीकार  नहीं  किया  किन्तु  €  महीने  बाद  रेलवे  ने  फिर  स्वर्ग

 उन  से  प्रार्थना की  कि  वे  २०  लाख  टन  कोयली  समुद्र  द्वारा  ले  जाये  किन्तु  अब  उन  के  पास  जहाज

 नहीं  हैं  |  पिछले  कुछ  वर्षों  में  जहाज़  मालिकों  को  अधिक  कोयला ले  जाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की

 बजाय  उन्हें  निरुत्साहित  किया  गया  था  ।  तटीय  नौवहन  का  विकास  तुरन्त  तो  हो  नहीं  क्यों

 कि  भाड़े  की  दरें  प्र लाभप्रद  हैं  सरकार  ने  प्रभी  तटीय  नौवहन  के  विषय  की  जांच  की  है  कौर  देखना

 चाहिये  कि  उस  जांच  के  परिणाम  कया  हैं  ।  इस  समय  जो  चुकी  है  वह  समन्वय  के  न  होने  की  हैं  जों

 कि  देश  के  लिए  बहुत  हानिकारक है  |  तटीय  नौवहन  के  विकसित  न  होने  से  कोयला  लेजाने  के  लिए
 विदेशी  जहाज़  चाटें  किये  गये  है  शौर  इस  कार्य  के  लिए  १०  लाख  रुपये  प्रति  मास  विदेशी  मुद्रा  के

 खर्चे  करने  पड़ते  हें  ।  यह  aa  बिलकूल  भ्रपव्यय  है  ।  इस  लिए  मेरा  निवेदन हैं
 कि

 प्राक्कलन  समिति ने  सिफारिश  की  है  नौवहन  निगमों  के  प्रति  सरकार  को  अपनो  नीति  पुन :
 निर्धारित  करती  चाहिये  ।  इन  दादों  के  मैं  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  की  मांगों  का

 सेन  करती  हूं  ।

 श्री  बसु मता री  श्रीराम  में  संचार  के  साधन  बहुत  कम  हैं  ।  ब्रह्मपुत्र  में  ज्वायंट

 स्टीमर  कम्पन  अपने  जहाज़  चलाती  है  ।  किन्तु  यह  कम्पनी  अपनी  दरें  बढ़ा  देती  जिस  से  श्रीराम

 के  लोगों
 के  लिए  बहुत  कठिनाई  हो  जाती  है  ।  इसके  साथ  वहां  कोई  पत्तन  नहीं  है  ।  पांडू पर  एक

 पत्तन  तुरन्त  बनाना  चाहिए  |  एक  एक  नदी  पत्तन  तेजपुर  कौर  डिब्रूगढ़  पर  भी  अवद्य  बनाना  चाहिये
 |

 झासाम  में  राजपथ  की  लम्बाई  केवल  ५००  मील  हैं  फिर  भी  युद्ध  के  बाद  से  इसकी  मुरम्मत

 नहीं
 की  गई  है  ।  इस  सड़क  की  ढलान  में  सुधार  करना  आवश्यक  है  ।  इसके  साथ  नदियों  पर  जो  पुल

 उन  में
 भी

 सुधार  करना  शझ्रावस्यक  हैं  ।  राजपथ  उत्तर  सलमारा  से  चराली  ले  जाया  जा  रहा  है  ।

 पहले  यह  जोगी गो था  के  रास्ते  गोलपाड़ा  जाती  थी  ।  मेरा  निवेदन हैं
 कि  इस  को  भी  दूसरे  राजपथ

 के  रूप  में  रहने  दिया  जाये  ।

 Tyas  में



 RR  अनूप  नों  की  मांगें  २१  FERR

 युद्धावश्यक  दृष्टि  से  यह  वाछतीपय है  कि  चराली  से  उत्तर  लखन पुर  तक  भी  एक  सड़क  बनाई

 जाये  ।  तीसरा  राजपथ  चराली  से  चंपापुरी  होती  हुई  बीजोढ़  तक  बनानी  चाहिये  ।  इस

 पे  इस  क्षेत्र  में  होने  वाली  इमारती  लकड़ी  से  लाभ  उठाया  जा  सकेगा  ।

 झा साम  के  श्रादिमजाति  क्षेत्रों  में  डाक  घरों  के  बनाने  में  बहुत  कठिनाई है
 ।  ऐसी  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  कि  स्थानीय  लोगों  से  पेशगी  रकम  लिये  बिना  डाकघर  बनायें  जाय॑  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन

 करूंगा  कि  वे  उन्हें  विशेष  सुविधाएं  दे  ।  मैं  उनके  लिए  तार घरों  की  भी  मांग  करता  कयोंकि  यदि

 टेलीफ़ोन  नहीं  दिये  जा  तो  तारघर  तो  आवश्य  होने  चाहिये  ।  इसके  अ्रलावा  रेल  कौर  जहाज़

 सेवा  के  न  होते  हुए  विमान  सेवा  को  विकासित  किया  जाना
 चाहिये  मौर  विमानों  में  जो  खाना  दिया

 जाता  उस  में  सुधार  होना  चाहिये  ।

 श्री  atta  बहादुर  सिह  (  राज नन्द  :  मैं  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  की  मांगों  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  पहने  सड़कों  के  बारे  में  कहूंगा  ।  सड़कों  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  एक  पिण्ड

 राशि  दे  दी  जाती  है  शर  वह  इसे  खर्चे  करती  है  किन्तु  अभी  तक  ag  मालूम  नहीं  हो  सका  कि

 क्या  ऊपर  के  सलाहकार  इंजीनियर  कभी  राज्य  के  स्थानीय  इंजीनियरों  से  पुलों  या  सड़कों  पर  खर्चें

 किये  जाने  वाले  धन  के  बारे  में  परामर्श  करते  हैं  या  नहीं  ।  राज  पथ  संख्या  ४४५  या  Si9,  जो  कि

 एक  महत्वपूर्ण  राजपथ  है और  जौ  रायपुर  को  बस्तर  और  विशाखापत्तनम  को  मद्रास  की  सड़क

 से  मिलाता  पूणे  रूप  से  उपेक्षा  की  जा  रही  है  कौर  इस  पर  जो  पुल  उनकी  तीन  वर्षों  से  मरम्मत

 नहीं  हुई  ।  पहले  पुलों  का  निर्णय  कर  लेना  बाद  में  सड़कों  का  सुधार  हो  सकता  है  ।  राष्ट्रीय

 राजपथों  के  अलावा  जिला  कौर  ग्रामों  के  भी  राजपथ  होते  हें  ।  सालारुपया  राष्टीय  राज  पथों

 qt  तो  नहीं  खर्चे  करना  चाहिये  |

 शिलाई  को  जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजपथ  रायपुर  से  ३४४  मील  दूर  पर  एक  पुल  चार  वर्ष

 से  बन  रहा  हैं  ।  किन्तु  wal  तक  तैयार  नहीं  gar  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  की  बैठक  २२.  मई  PERR  ।  ज्येष्ठ

 १८८४  तक  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थागित  हुई  ।

 ि ब  Om  ne

 मूल  ग्रेजी  में
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